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गाधीजी के अगस्त १९४२ के अग्रेजों भारत छोड़ो” आन्दोलन के कुछ समय 
पूर्व से ही मैं देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन से पूर्णरूप से प्रभावित हो चुका था। उस 
समय मैंने जीवन के बीस वर्ष पूरे किए थे। अगस्त १९४२ में हम दो चार मित्र जिनमें 
मित्र श्री जगदीश प्रसाद मित्तल प्रमुख थे उत्तरप्रदेश से भारत छोड़ो आन्दोलन" के लिए 
ही कांग्रेस के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेने मुम्बई गए। मैंने उससे पूर्व १९३० 
का लाहौर का काग्रेस सम्मेलन देखा था परन्तु मुम्बई के सम्मेलन का स्वरूप और 
अपेक्षाएँ हमारे लिए एकदम नई थीं। सम्मेलन में हमें दर्शक के रूप में भाग लेने की 
अनुमति मिल गई। हमने वहाँ की सम्पूर्ण कार्यवाही देखी सभी भाषण सुने। ८ अगस्त 
की सायकाल का गाधीजी का सवा दो घण्टे का भाषण तो मुझे आज भी कुछ कुछ याद 
है। उन्होंने प्रथम डेठ घण्टा हिन्दी में भाषण दिया फिर पौन घण्डा अग्रेजी में। सम्मेलन 
में ५० हजार से अधिक भीड़ थी। सभी उपस्थित लोगों से सभी भारतवासियों से तथा 
विश्व के सभी देशों से गाधीजी का मुख्य निवेदन तो यही था कि ये सभी भारत और 
अग्रेजों के वार्तालाप में सहायक हों । हमारे जैसे अधिकाश लोगों ने उस समय विचार 
किया होगा कि आन्दोलन का प्रारम्भ तो कुछ समय बाद ही होगा। 
परन्तु दूसरे ही दिन सवेरे ५-६ बजे से ही पूरे मुम्बई में हलचल शुरू हो गई। 
मुम्बई से बाहर जानेवाली रेलागाड़िया दोपहर के याद तक बन्द रहीं। अग्रेज और 
भारतीय पुलिस व्यापक रूप से लोगों की गिरफ्तारी करती रही। अन्तत ९ अगस्त को 
शाम तक हमे दिल्ली जाने के लिए गाडी मिल गई। परन्तु रास्ते भर हलचल थी 
और गिरफ्तारिया हो रही थीं। हममें से अधिकाश लोग अपनी अपनी जगह पहुँचकर 
अग्रेजों भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू करनेवाले थे। 
दिल्ली पहुँचकर मैं अन्य साथियों के साथ आसपास के क्षेत्रों में घल रहे 
आन्दोलन में जुड़ गया। कितने महीने तक इसी में ही सलम्न रहा। उस मीच अनेक गाँवों 
और कसवों में भी गया। वहाँ लोगों के घरों में रहा। वहीं से ही भारत के सामान्य जीवन 
पाँच 


के साथ मेरा परियय प्रारम्भ हुआ। दिसम्बर १९४२ में अनेक घनिष्ठ मित्रों ने सलाह दी 
की मुझे आन्दोलन के काम के लिए मुम्यई जाना चाहिए। इसलिए फरवरी १९४१३ में मैं 
मुम्दई मया और वहाँ रहा। आन्दोलन का साहित्य लेकर वाराणसी और पटना भी गया। 
मुम्बई में गाधीजी के निकटस्थ स्यामी आनन्द ने मेरे रहने खाने की व्यवस्था की थौ। 
वे अलग अलग लोर्गों से मेरा परिचय भी कराते थे। वस्तुत मेरा मुम्बई के साथ परिचय 
तो उनके कारण ही हुआ। मुम्यई में ही मैं श्रीमती सुधेता कृपलानी से भी एक दो यार 
मिला। उसी प्रकार गिरिघारी कृपलानी से मिलना हुआ। उस समय मैं खादी क्र पोती 
कुर्ता पहनता था और स्वामी आनन्द आदि के आग्रह के बाद भी मैंने कभी पतलून आदि 
महीं पहना। 
मार्घ १९४२ में मैं मुपई से दिल्ली और उच्तरप्रदेश गया। अप्रैल १९४३ में दिल्ली 
के चाँदनीयौक पुलिस थाने में मेरी गिरफ्तारी हुई और लगभग दो महीने अलगंअलग 
थानों में रहम। वहाँ मेरी गहन पूछलाछ हुई धमकाया भी गया। यद्यपि मारपीट नहीं हुई। 
जुन १९४१३ में मुझे सरकार के आदेशानुसार दिल्ली से निष्कासित किया गया। एकाघ 
वर्ष याद यह निष्फासन समाप्त हुआ। 
लम्ये अरसे से मेरा मन गाँव में जाकर रहने और काम फरने फा था। मेरे एक 
पारिवारिक मित्र गोरखपुर जिले के एक हजार एकड़ जितने विशाल फार्म के मैनेजर थे। 
उन्होंने मुझे फार्म पर आफर एहने के लिए निमत्रण दिया । यह फार्म सुन्दर तो था परन्तु 
यह तो वहाँ रहनेवालों से कसफर परिश्रम कराने की जगह थी। गाँव जैसा सामूहिकता 
का वातावरण वहाँ नहीं होता था। वहाँ गाँव के लोगों से मिलने यात करने का अवरार 
भी नहीं मिलता था। परन्तु एफ यात मैंने देखी कि वहाँ लोग गरीब होने के बाद भी 
प्रसन्नचित्र दिखाई देते थे। 
एय यर्ष माद जून अथवा जुलाई १९४४ में यह फार्म छोड़ पर मैं वापस आ 
गया। सत्काल ही मेरठ के मित्रों मे मुझे श्रीमती मीरावहन के पास जाने वी सलाह दी। 
मीरा यहन रूड़की के निकट एक आश्रम स्थापित करने फा विघार पर रही थीं। बात 
सुनफर मैंने पहले तो मना करने का प्रयास किया परन्तु मित्रो के आग्रह के घारण 
अवटूबर १९४४ में मैं मीरायहन के पारा गया। रूड़वी से हरिद्वार थी दिशा में सात 
आए मील दूर गाँव वालों ने मीरा पहन को आश्रम निर्माण के लिए जमीन दी थी। आश्रम 
हरिद्वार से यारह मील दूर धा। आश्रम का माम दिया गया किरान आश्रम! यहीं रे 
मैरा ग्रामजीवन और उसके रहनसहन के साथ परिषय शुस् हुआ। उनऊी कुशलताएँ 
और अपने व्यवाधर, रहन राहन तथा उपाय दूढ निकालने फी योग्यता मुझे यहीं जानने 
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को मिली। मैं तीन वर्ष किसान आश्रम में रहा। उसके बाद पाकिस्तान से आए 
शरणार्थियों के पुनर्वसन का कार्य चलता था उसमें सहयोग देने के लिए मैं दिल्ली गया। 
उस दौरान मेरा अनेक लोगों के साथ परिचय हुआ। उसमें मुख्य थीं कमलादेवी 
चट्टोपाध्याय और डॉ राममनोहर लोहिया। १९४७ से १९४९ के दौरान श्री रामस्वरूप 
श्री सीताराम गोयल श्री रामकृष्ण चाँदीवाले (उनके घर में मैं महीनों रहा) श्री नरेन्द्र 
दत्त श्रीमती स्वर्णा दत्त श्री लक्ष्मीचन्द जैन श्री रूपनारायण श्री एस के सक्सेना 
श्री ग्रजमोहन तूफान श्री अमरेश सेन श्री गोपालकृष्ण आदि के साथ भी मित्नता हुई। 
दिल्ली में भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों ने कह्ठा कि फिलिस्तीन के यहूदी 
इज़रायल नामक छोटा देश बना रहे हैं। वहाँ सामूहिकता के आधार पर जीवन रचना के 
महतत्तपूर्ण प्रयास हो रहे हैं। उन लोगों ने इतने आकर्षक ठग से उसका वर्णन किया कि 
मैंने इज़रायल जाकर यह देखकर आने का निर्णय किया। नवम्पर १९४९ में इज़रायल 
जाने के लिए मैं इप्लैप्ड गया। व्ठों आठदस महीने रह कर नवम्यर-दिसम्यर में मैं पत्नी 
फिलिस के साथ इज़रायल तथा अन्य अनेक देशों में गया। इज़रायल के लोगों ने जो 
कर दिखाया था वह तो बहुत प्रशसनीय और श्रेष्ठ कार्य था परन्तु भारतीय ग्रामरधना 
और भारतीय व्यवस्थाओं मे उस का बहुत उपयोग नहीं है ऐसा भी लगा। 
जनवरी १९५० में मैं और फिलिस हृपीकेश के निकट निर्माणाधीन मीराबहन के 
पशुलोक' में पहुँच गये। वहाँ मीरामहनने मेरे अन्य मित्रों और सविशेष मार्कसवादी 
मित्र जयप्रकाश शर्मा के साथ मिलकर एक नए छोटे गाँव की रचना की शुरुआत की थी। 
उसका नाम रखा गया “बापूग्राम'। गाँव ५० घरों का था। उसमें सभी पहाड़ी और 
मैदानी जाति के लोग साथ रहेंगे ऐसा प्रयास किया था। यह भी ध्यान रखा गया कि लोग 
अत्यन्त गरीब हों। परतु उस फे कारण गॉव की रचना का काम अधिक कठिन हो गया। 
गाँव के लोगों के कष्ट बढे। गाँव में ५०० एकड़ जमीन थी किन्तु अनेक जगली जानवर 
भी वहाँ घूमते थे। हाथी भी वहाँ आता-जाता रहता । इस लिए प्रारम्भ में खेती भी यहुत 
दुष्कर थी। खेती में कुछ बचता ही नहीं था। आज भी यह गाँव जैसे तैसे टिका हुआ है। 
१९५७ से गाँव के साथ मेरा सम्बन्ध ठीक-ठीक बढा। मैं विभिन्न पचायतों का अध्ययन 
करता था। इसलिए गाँव के लोगों की समझदारी और अपने प्रश्नों की ओर देखने और 
उसे हल करने का उनका दृष्टिकोण भलीर्भाति ध्यान में आने लगा। इस बात का भी 
एहसास होने लगा कि अपने अधिकाश शहरी और समृद्ध लोग गाँव को जानते ही नहीं। 
राजस्थान आधप्रदेश त्तमिलनाड़ उड़ीसा आदि राज्यों में तो यह एहसास सविशेष 
हुआ। इस एहसास के कारण ही मैं १९६४-६५ में सन्‌ १९०० के आसपास के अग्रेजों 
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द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों के अध्ययन की ओर मुड़ा। 

लगमग १७५० से १८५० तक अप्रेज़ों ने सरकारी अथवा गैर सरकारी स्तर पर 
इग्लैण्ड में रहने घाले अपने अधिकारियों तथा परिधितों को लिखे पत्रों की सख्या शायद 
करोड़ों दस्तावेजों में होगी। उसमें ८० से ८५ प्रतिशत की प्रतिलिपियां भारत के 
कोलकता मद्रास मुम्यई दिल्ली लखनऊ आदि के अभिलेखागारों में भी हैं। लन्दन की 
प्रिटिश इडिया ऑफिस में और अन्य अनेक अभिलेखागारों में पाँच से सात प्रतिशत ऐसे 
भी दस्तावेज होंगे जो भारत में नहीं होंगे। उसमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके अध्ययन से 
अग्रेजों ने भारत में क्या किया यह समझ में आता है। उस समय के इम्लैण्ड फे समाज 
और शासन तत्र की यदि हमें जानकारी होगी तो अग्रेजों मे भारत में जो किया उसे 
समझने में सहायता मिल सकती है। 

१९५७ से ही जय मैं एवार्ड (8$5०८०७७४०९ ज॑ ४जैफ्त970/ #द्षणातंटड जि २५ 
एक 96४2०:ताआा! [#४१२०)) का मत्री मना तव से ही अनेक प्रकार से सीखने फा 
अपरार मिला और अनेक व्यक्तियों की अनेक प्रकार रो सहायता भी मिली। उसमें मुख्य 
थे श्री अण्णासाहय सहसमुद्धे और श्री जयप्रकाश नारायण! मागपुर के श्री आर के 
पाटिल मे भी १९५८ से १९८० सफ इस काम में पहुत रुचि ली और अलग अलग ढंग 
रो सहायता फरते रहे। श्री आर, के पाटिल पुराने आई सी एस थे योजना आयोग के 
सदस्य थे पूर्व मध्यप्रदेश के मंत्री थे और विनोया जी के निकटवर्ती थे। १९७१ से 
गाधी शात्ति प्रतिष्ठान के मंत्री श्री राधाकृष्ण का सहयोग भी गहुत मूल्यवान था। इसी 
प्रकार गांधी विद्या सस्थान और पटना की अनुप्रह नारायण सिन्हा इन्स्टीटयूट का भी 
राहयोग मिला। डॉ डी एरा कोठारी भी शुरू से ही उसमें रुचि लेते थे। 

१९७१ में 'इड्ियन सायन्स एण्ड टेयनोलॉजी इन द एटीय सेन्घुरी ॥#्शा 
इतक्षापह0. शाएं. ॥ल्लाएणत्त) ॥. 00. हक्वाध्शाएी 0ऑफए. और सिविल 
डिसओपिडियन्रा इन इंडियन ट्रेडिशन” 0४ 0५$00०0/७॥06 बा ॥% ॥90/शणी 
ऐसी दो पुस्तकें प्रकाशित हुईं। उनका विमोघन विश्वविद्यालय अनुदान जायोग के अध्यक्ष 
डॉ दौलतरिंह फोठारी ने किया। पहले ही दिन रो उफ्म पुस्तक का परिषय करनेवाले 
प्रजा समाजपादी पक्ष कै नेता और साहित्यकार श्री गगाशरण सिन्हा विवेवननद बैल 
फन्यायुसारी के श्री एफनाथ रामडे और अमेरिया फी यर्कले यूनिवर्सिटी ये प्रोफेसर 
यूजिन ईरशिंक थे। ईशिक के मतानुरार 'सिविल डिसाओविडियन्रा इन ईड्टियन ट्रेडिशम' 
मेरी रायसे उत्तम पुस्तक थी। श्री रामस्वरुप और श्री ए यी चटर्जी जो आईं सी एस 
थे और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्रा के सधिय थे उनके मतानुग़ार 'इडियन सायन्रा एण्ड 


आड़ 


टेक्नोलॉजी इन द एटीन्ध सेन्चुरी' अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तक थी। १९७१ से १९८५ 
के दौरान इन दोनों पुस्तकों का अनेक प्रकार से उल्लेख होता रहा। देशभर में इसका 
उल्लेख करनेवालों में मुख्य थे श्री जयप्रकाश नारायण श्री रामस्वरुप और राष्ट्रीय स्वय 
सेवक सघ के श्री एकनाथ रानड़े प्रोफेसर राजेन्द्रसिंह और वर्तमान सरसघचालक 
श्री सुदर्शन जी। 

अभी तक ये पुस्तकें मुख्य रूप से अग्रेजी में ही हैं। उसका एक विशेष कारण यह 
है कि उसमें समाविष्ट दस्तावेज सन्‌ १८०० के आसपास अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय 
लोगों ने अग्रेजी में ही लिखे हैं। प्रारभ में ही यह सब हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषा 
में प्रकाशित करना यहुत मुश्किल लगता था। लेकिन जब तक यह सब भारतीय भाषाओं 
में प्रकाशित नहीं होता तब तक सर्वसामान्य लोग दो सौ वर्ष पूर्व के भारत के विषय मे न 
जान सकेंगे न समझ सकेंगे और न ही चर्चा कर सकेंगे। 

इसलिए इन पुस्तकों का अब हिन्दी भाषा में अनुवाद प्रकाशित हो रहा है यह 
बहुत प्रशसनीय फार्य है।" 

मैं १९६६ तक अधिकाशत इस्लैण्ड और सविशेष लन्दन में रहा। उस समय 
भारत से सम्बन्धित वहाँ स्थित दस्तावेजों में से पाच अथवा दस प्रतिशत सामग्री का 
मैंने अवलोकन किया होगा। उनमें से कुछ मैंने ध्यान से देखे कुछ की हाथ से नकल 
उतार ली अनेकों की छायाप्रति बना ली। उस दौरान बीच बीच में भारत आकर 
कोलकता लखनऊ मुम्बई दिल्ली और चेन्नई के अभिलेखागारों में भी कुछ नए 
दस्तावेज देखे। 

उन दस्तावेजों के आधार पर अभी गुजरात से प्रकाशित हो रही अधिकाश 
पुस्तकें तैयार की गई हैं। ये पुस्तकें जिस प्रकार सन्‌ १८०० के समय के भारत से 
सम्यधित हैं उसी प्रकार १८८० से १९०३ के दौरान गोहत्या के विरोध में हुए 
आन्दोलन के और १८८० के बाद के दस्तावेजों के आधार पर लिखी गई हैं। उनमें 
एकाध पुस्तक इग्लैण्ड और अमेरिका के समाज से भी सम्बन्धित है। इसकी सामग्री 
इग्तैण्ड में मिली है और यह पढ़ी गई पुस्तकों के आधार पर तैयार फी गई है। 

१९६० से शुरू हुए इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य दो सौ वर्ष पूर्व के भारतीय 
समाज को समझना ही था। लेकिन मात्र जानना समझना पर्याप्त नहीं है। उसका इतना 
महत्त्व भी नहीं है। महत्त्व तो यह जानने समझने का है कि अग्रेजों से पूर्व का स्वतत्र 
भारत जहाँ उसकी स्थानिक इकाहया अपनी अपनी दृष्टि और आवश्यकतानुसार अपना 
समाज चलाती थीं यह कैसा रहा होगा। अधानक १९६४-६५ में घेन्नई के एगमोर 
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अभिलेखायार में ऐसी सामग्री मुझे मिली और ऐसी ही सामग्री इग्लैण्ड में उससे भी 
सरलता से मिली। यदि मैं पोर्टल और हॉलिण्ड की भाषा जानता तो १६ दीं १७ वीं 
सदी में वहाँ भी भारत के विषय में क्या लिखा गया है यह जान पराता। खोजने के याद, 
भी चालीस थर्ष पूर्व भारतीय भाषाओं में इस प्रफार के वर्णन नहीं मिले। 

हमें तो गत दो तीन हज़ार वर्ष के भारत और उसके समाज को समझने वी 
आवश्यकता है। हम जय उस तरह से समझेगे तभी भारतीय समाज की पारम्परिक 
व्यवस्थाओं तत्रों कुशलताओं और आज की अपनी आवश्यकताओं और अपनी श्वमता 
फे अनुसार पुन"स्थापना की रीति भी जान लेंगे और समझ्न लेंगे। 

भारत यहुत विशाल देश है। चार पाँच हज़ार वर्षो में पड़ोसी देश - द्रह्मदेश 
श्रीलका चीन जापान कोरिया मंगोलिया इंडोनेशिया वियतनाम फम्योड़िया 
मलेशिया अफगानिस्तान ईरान आदि के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध रह्म है। भारतीयों 
का स्वभाव और उनकी मान्यताएँ उन देशों के साथ यहुत मिलती जुलती हैं। 
सन्‌ १५०० के बाद एशिया पर यूरोप का प्रभाव बढ़ा उसके याद उन सभी पडोसी दैशों 
के साथ की पारस्परिकता लगभग समाप्त हो गई है। उसे पुन स्थापित करना ज़रूरी है। 
इसी प्रकार यूरोप खासकर हष्लैप्ड और अमेरिका के साथ तीन सौ चार सौ वर्षों से जो 
सम्बन्ध बढ़े हैं उनका भी समझ यूझकर फिर से मूल्याकन करना जरूरी है। यह हमारे 
लिए और उनके लिए भी श्रेयस्फर होगा। देशों को बिना जरूरत से एक दूसरे के अधिक 
निफट लाना अथया एव देश दूरारे देश की ओर ही देखता रहे यह भविष्य की दृष्टि से 
भी फष्टदायी सामित हो सकता है। 


मफरसक्राति पर्मपाल 
१४ जनवरी २००५ आश्रम प्रतिष्ठान 
पौष शुद ५ युगाम्”ट ५१०६ सेवाग्राम 


जिला यर्धा (महाराष्ट्र) 


जज नम ८ ++++»+ कपल रननऋ+म नानक कम ५५७४५०५०० ५७-59 कंक पर कननमन+ भें अमन पन++-+>नम कर मनन 
+्‌ दह पएरनपक हु अलुता के हैएवै नियो ३ है। हि अतुटय # फिय ४ ऋरपारजी दी ही शूक्भा के 
झुनान एसे बमाइवुपधा है ुप प्रच/कच फित्दी मै है है "यार क पीते उत्तर उतरा श्वियिबदा आए।.. हे 
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सन्‌ १९९२ के जनवरी मास में चैप्नई में विद्याभारती का प्रधानाचार्य सम्मेलन 
था। उस सम्मेलन में श्री धर्मपालजी पधारे थे। उस समय पहली बार 
ग७ 8089/॥/0७ 779७ के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। दो वर्ष बाद कोईम्यतूर में 
यह पुस्तक खरीद की और पढी | पढकर आध्चर्य और आघात दोनों का अनुभव हुआ। 
आश्चर्य इस बात का कि हम इतने वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत हैं तो भी इस पुस्तक में 
निरूपित वर्थ्यों की लेशमात्र जानकारी हमें नहीं है! आघात इस यात का कि शिक्षा 
विषयक स्थिति ऐसी दारुण है तो भी हम उस विषय में कुछ कर नहीं रहे हैं। जो चल 
रहा है उसे सह लेते हैं और उसे स्वीकृत बात ही मान लेते हैं । 

तभी से उस पुस्तक का प्रथम हिन्दी में और याद में गुजराती में अनुवाद करके 
अनेकानेक कार्यकर्ताओं और शिक्षकों तक उसे पहुँचाने का विचार मन में बैठ गया। 
परन्तु वर्ष के बाद वर्ष बीतते गये। प्रवास की निरन्‍तरता और अन्यान्य कार्यो में प्यस्तता 
के कारण मन में स्थित विचार को मूर्त स्वरूप दे पाने का अवसर नहीं आया। इस बीच 
विद्या भारती विदर्भ ने इसका सक्षिप्त मराठी अनुवाद प्रकाशित किया। भारतीय चिच 
मानस एव काल भारत का स्वघर्म' जैसी पुस्तिकार्ये भी पढने में आयीं। अनेक 
कार्यकर्ता भी इसका अनुवाद होना चाहिये ऐसी यात करते रहे। इस बीच पूजनीय 
हिलतरुचि विजय महाराजजी ने गोवा के द अदर इड्टिया बुक प्रेस” द्वारा प्रकाशित पाच 
पुस्तकों का सच दिया और पकने के लिये आग्रह भी किया। इन सभी बातों के निमित्त से 
अनुवाद भले ही नहीं हुआ परन्तु अनुवाद का विचार मन में जाग्रत ही रहा। उसका 
निरन्तर पोषण भी होता रहा। चार वर्ष पूर्व मुझे विद्याभारती फी राष्ट्रीय विद्वत्‌ परिषद के 
सयोजक का दायित्व मिला। तब मन में हस अनुवाद के विषय में विश्य सा हुआ। उस 
विषय में कुछ ठोस बातें होने लगीं। अन्त में पुनरुस्थान ट्रस्ट इस अनुवाद का प्रकाशन 
करेगा ऐसा निश्चय युगाग्द ५१०६ की प्यास पूर्णिमा को हुआ। सर्य प्रथम तो यह अनुवाद 


प्यारह 


हिन्दी में ही होना था। उसके बाद हिन्दी एव-गुजराती दोनों भाषओं में करने का विचार 
हुआ। परन्तु इस फार्य के थ्याप को देखते हुए लगा कि दोनों कार्य एक साथ नहीं हो 
पायेंगे । एक के याद एक करने पड़ेंगे। 
साथ ही ऐसा भी लगा कि यह केवल प्रकाशन के लिये प्रकाशन अनुवाद के 
लिये अनुवाद तो है नहीं। इसका उपयोग विद्वञ्नन करें और हमारे छात्रों तक इन बातों 
को पहुँघाने की कोई ठोस एव प्यापफ योजना बने इस हेतु से इस सामग्री का भारतीय 
भाषाओं में होना आवश्यक है। ऐसे ही कार्यों को यदि चालना देनी है तो प्रथम इसका 
क्षेत्र सीमित करके ध्यान केन्द्रित करना पड़ेगा। इस दृष्टिसे प्रथम इसका गुजराती 
अनुवाद प्रकाशित करना ही अधिक उपयोगी लगा। 
निर्णय हुआ और तैयारी प्रारम्म हुई। सर्व प्रथम श्री धर्मपालजी फी अनुमति 
आवश्यक थी। हम उन्हें जानते थे परन्तु वे हमें नहीं जानते थे। परन्तु हमारे कार्य 
हमारी योजना और हमारी तैयारी जब उन्होंने देखी तब उन्होंने अनुमति प्रदान की। 
साथ ही उन्होंने अपनी और पुस्तकों के विषय में भी बताया। इन सभी पुस्तकों के 
अनुवाद का सुझाव भी दिया। 
एम फिर बैठे। फिर विधार हुआ। अन्त में निर्णय हुआ कि जब कर ही रहे हैं तो 
काम पूरा ही किया जाय। 
इरा प्रकार एक से पाघ और पाध से ग्यारह पुस्तकों फे अनुवाद की योजना 
आखिर वन गई। 
योजना तो बन गई परन्तु आगे का काम बड़ा विस्तृत था। मिष्र भिन्न प्रकाशर्को 
द्वारा प्रकाशित मूल अंग्रेजी पुस्सकें प्राप्त करना उन्हें पदना उनमें रो चयन करना 
अनुवादक निधष्चित करना आदि समय लेनेवाला काम था। अनुवादक मिलते गये कई 
पक्के अनुपादक खिसकते गये अनेपश्षित रूप से नये मिलते गये और अन्‍्स में पुस्तक 
और अनुवादर्फों परी जोड़ी पनकर कार्य प्रारम्म हुआ और सन २००५ और युगाम्द 
५१०६ फी वर्ष प्रतिपदा फो कार्य सम्पत भी हो गया। १६ अप्रैल २००५ को राष्ट्रीय 
स्ययसेदषफ संघ के परम पूजनीय रारराघधालक माननीय सुदर्शनजी एप स्पय॑ 
श्री धर्मपालजी की उपस्थिति में तथा अनेपश्चित रूप से मडी संख्या में उपस्थित 
ख्रोतासपृष् ये मध्य इन गुजराती पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। 
प्रफाशन ये माद भौ इसे अच्छा प्रतिसाद मिला। विद्यालयों महाविद्यालयों 
विध्विधालयों ग्रथालयों में एवं विद्ठजर्नों तक इन पुस्तवों यो पहुँचानें में हमें पर्याप्त 
झफलता प्राप्त रुई। साथ ही साथ महायिधालयों एवं विद्यालयों के अध्यापयों एपं 
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प्रधानाधार्यों के बीच इन पुस्तकों को लेकर गोष्ठियों का आयोजन भी हुआ। 

इसके बाद सभी ओर से हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने का आग्रह यदढने लगा। 
स्वय श्री धर्मपालजी भी इस कार्य के लिये प्रेरित करते रहे। अनेक वरिष्ठजन भी पूछसाछ 
करते रहे! अन्त में इन ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन तय हुआ। गुजराती 
अनुवाद कार्य का अनुभव था इसलिये अनुवादक ढूँठने में इतनी कठिनाई नहीं हुई। 
सौभाग्य से अच्छे लोग सरलता से मिलते गये और कार्य सम्पन्न होता गया। आज यह 
आपके सामने है। 

इस सच में कुल दस पुस्तकें हैं। (१) भारतीय घित्त मानस एवं काल 
(२) १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव तत्रज्ञान (३) भरतीय परम्परा में असहयोग 
(४) रमणीय वृक्ष १८ वीं शत्ताब्दी में भारतीय शिक्षा (५) पघायत राज एवं भारतीय 
राजनीति तत्र (६) भारत में गोहत्या का अग्रेजी मूल (७) भारत की लूट एवं यबदनामी 
(८) गाधी को समझे (९) भारत की परम्परा एव (१०) भारत का पुनर्वोष। सर्व प्रथम 
पुस्तक १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव तत्रह्ान' १९७१ में प्रकाशित हुई थी 
और अन्तिम पुस्तक भारत का पुनर्वोध' सन्‌ २००३ में। इनके विषय में तैयारी तो 
सन्‌ १९६० से ही प्रारम्भ हो गई थी। इस प्रकार यह ग्रथसमूह चालीस से भी अधिक 
वर्षों के निरन्तर अध्ययन एवं अनुसन्धान का परिणाम है। 
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विध में प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। यह पहचान उसकी 
जीवनशैली परम्परा मान्यताओं दैनन्दिन व्यवष्ठार आदि के द्वारा निर्मित होती है। उसे 
ही सस्कृति कहते हैं। 

सामान्य रूप से विश्व में दो प्रकार की विचारशैली व्यवहारशैली दिखती हैं। एक 
शैली दूसरों को अपने जैसा बनाने की आकाक्षा रखती है। अपने जैसा ही बनाने के लिए 
यह जबर्दस्ती शोषण कत्लेआम आदि करने में भी हिचकिचाती नहीं यहा तक की 
ऐसा करने में दूसरा समाप्त हो जाय तो भी उसे परवाह नहीं। दूसरी शैली ऐसी है जो 
सभी के स्वत्व का समादर करती है. उनके स्वत्व को बनाए रखने में सहायता करती है। 
ऐसा करने में दोनों एक दूसरे स प्रभावित होती हैं और सहज परिवर्तन होता रहता 
है फिर भी स्वत्व बना रहता है। 

यह तो स्पष्ट है कि इन दोनो में से पहली यूरोपीय अथवा अमेरिकी शैली है तो 
दूसरी भारतीय। इन दोनों के लिए क्रमश पाधात्य” और प्राच्य” ऐसी अधिक प्यापक 
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सन्ञा का प्रयोग हम करते हैं। 

यह तो सर्वविदित है कि भारतीय सस्कृति विश्व में अति प्राचीन है। केयः 
प्राधीन ही नहीं तो समृद्ध सुष्यवस्थित सुसस्कृत और विकसित भी है। 

परन्तु आज से ५०० वर्ष पूर्व यूरोप ने विस्तार करना शुरू किया | समग्र विद ग 
फैल जाने की उसको आकाक्षा थी। विश्व के अन्य देशों के साथ मारत भी उसका लद्षर 
था। इग्लैण्ड में ईस्ट इंडिया कम्पनी बनी। वह भारत में आई। पमुद्रतटीय प्रदेशों मे 
उसने अपने ध्यापारिफ केन्द्र बनाए। उन केन्द्रों को किले का नाम और रूप दिया उनः 
सैन्य भी रखा धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ प्रदेश जीतने और अपने फप्जे में लेने क 
काम शुसर किया साथ ही साथ ईसाईकरण भी शुरू किया। सन्‌ १८२० तक लगा 
सम्पूर्ण भारत अग्रेजों के कम्जे में चला गया। 

भारत को अपने जैसा बनाने के लिए अग्रेज़ों मे यहाँ फी सभी व्यवस्थाओं 
प्रशासकीय और शासकीय सामाजिक और सास्कृतिक आर्थिक और प्यावसायिक 
शैक्षणिक और नागरिक को सोड़ना शुरू किया। उन्होंने नए कायदे कानून बनाए नई 
व्यवस्थाएँ बनाई सरघनाओं का निर्माण किया मई सामग्री और मई पद्धति की रचना 
की और जबरदस्ती से उसका अमल भी किया। यह भी सघ है कि उन्होंने भारत में 
आकर जो कुछ किया उसमें से अधिकाश तो इस्लैण्डमें अस्तित्व में था। इसके कारण 
भारत दरिद्र होता गया। भारत में वर्ग सघर्ष पैदा हुए। लोगो का आत्मसम्मान और गौरव 
नष्ट हो गया। मौलिकता और सृजनशीलता कुठिस हो गईं मूल्यों का हारा हुआ। 
मानवीयता फा स्थान यात्रिकता ने लिया और सर्वत्र दीनता ध्याप्त हो गई। लोग स्वामी के 
स्थान पर दास बन गए। एक ऐसे विराट राक्षसी अमानुपी व्यवस्था के पुर्जे मन गये 
जिसे ये बिल्कुल मानते नहीं समझते महीं और स्वीफार भी करते महीं थे यर्योफि यह 
उनके स्यभाय कै अनुकूल नहीं था। 

भारत की शिक्षाप्यवस्था की उपेक्षा करते करते उसे नष्ट फर उसवे स्थान पर 
यूरोपीय शिक्षा लायू करने प्रतिष्ठित करने का कार्य भारत यो वोडने की प्रक्रिया में 
सिरमौर था। यर्योकि यूरोपीय शिक्षाप्राप्त लोगों के विधार मानस व्यवहार दृष्टिकोण 
सभी कुछ बदलने लगा। उसया परिणाम रावाधिक शोचनीय और घातक हुआ। हमें 
गुलामी रास आने लगी। दैन्य अखरना बन्द हो गया। अंग्रेजों का दास बनने में ही हमे 
गौरव या अनुभव होने लगा। जो भी यूरोपीय है यह विकसित है. आपुनिक है श्रेष्ठ ह 
और जो भी अपना है यह निकृष्ट है हीन है और लञास्पद है. गया बीता है ऐसा हमें 
लगने सगा। अपनी शिक्षण संस्थाओं में हम यही मानसिकता और यही पिधार एक के 
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बाद एक आनेवाली पीढी को देते गए। इस गुलामी की मानसिकता के आगे अपनी 
विवेकशील और सेजस्वी बुद्धि भी दब गई। यूरोपीय या यूरोपीय जैसा बनना ही हमारी 
आकाशक्षा बन गई। देश को वैसा ही बनाने का प्रयास हम करने लगे। अपनी सरचनाएँ 
पद्धतिया सस्थाएँ वैसी ही बन गईँ। 
गाघधीजी १९१५ में दक्षिण अफ्रिका से भारत आए सब भारत ऐसा था। उन्होंने 
जनमानस को जगाया उसमें प्राण फूके उसकी भावनाओं को अपने वाणी और व्यवहार 
में अभिव्यक्त कर भारत के लिए योग्य हज़ारों वर्षों की परम्परा के अनुसार व्यवस्थाओं 
गतिविधियों और पद्धतियों को प्रतिष्ठित किया और भारत को फिर से भारत बनाने का 
प्रयास किया। स्वतत्रता के साथ साथ स्वराज को भी लाने के लिए वे जूझे। 
परतु स्वतत्रता मात्र सत्ता का हस्तान्तरण (ग्रक्माशक्ष ॑ 7०४७) ही बन कर रह 
गया। उसके साथ स्वराज नहीं आया। सुराज्य की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। 
आज की अपनी सारी अनवस्था का मूल यह है। हम अपनी जीवनशैली चाहते 
ही नहीं हैं। स्यतत्र भारत में भी हम यूरोप अमेरिका फी ओर मुंह लगाये मेठे हैं। यूरोप के 
अनुयायी बनना ही हमें अच्छा लगता है। 
परन्तु, यह क्‍या समग्र भारत का सच है ? नहीं भारत की अस्सी प्रतिशत 
जनसख्या यूरोपीय विधार और शैली जानती भी नहीं और मानती भी नहीं है। उसका 
उसके साथ कुछ लेना देना भी नहीं है। उनके रीतिरिवाज मान्यताए पद्धतिया सब 
दैसी की वैसी ही हैं। केवल शिक्षित लोग उन्हें पिछड़े और अधविश्वासी कहकर 
आलोचना करते हैं उन्हें नीचा दिखाते हैं और अपने जैसा मनाना चाहते हैं। यही उनकी 
विकास और आघुनिकताकी कल्पना है। 
भारत वस्तुत तो उन लोगों का बना हुआ है उन का है। परन्तु जो थीस 
प्रतिशत लोग हैं वे भारत पर शासन करते हैं। वे ही कायदे कानून बनाते हैं और न्याय 
करते हैं वे ही उद्योग चलाते हैं और कर योजना करते हैं। वे ही पढ़ाते है और नौकरी 
देते हैं वे ही खानपान वेशभूषा भाषा और कला अपनाते हैं (जो यूरोपीय हैं) और 
उनको विज्ञापनों के माध्यम से प्रतिष्ठित करसे हैं। यहाँ के अस्सी प्रतिशत लोगों फो ये 
पराये मानते हैं योञ् मानते हैं. उनमें सुधार लाना चाहते हैं और वे सुधरते नहीं इसलिए 
उनकी आलोचना करते हैं। वे लोग स्वयं तो यूरोपीय जैसे पन ही गए हैं दूसरों को भी 
वैसा ही बनाना चाहते हैं। वे जैसे कि भारत को यूरोप के हार्थों बेचना ही घाहते हैं. जिन 
लोगों का भारत है वे तो उनकी गिनती में ही नहीं हैं। 
इस परिस्थिति को हम यदि बदलना चाहते हैं तो हमें अध्ययन करना होगा - 


पन्द्रह 


स्वय का अपने इतिहास का और अपने समाज का। भारत को तोझने की प्रक्रिया को 
जानना और समझना पड़ेगा। भारत का भारतीयत्व क्या है. किसमें है किस प्रकार बना 
हुआ है यह सय जानना और समझना पड़ेगा। मूल बातों को पहचानना होगा। देश के 
अस्सी प्रतिशत लोगों का स्वभाव उनकी आकाक्षाएँ उनकी व्यवहारशैली को जानना 
और समझना पड़ेगा। उनका मूल्याकन पश्चिमी मापदण्डों से नहीं अपितु अपने मापदण्डों 
से करना पड़ेगा। उसका रक्षण पोषण और सवर्धन कैसे हो यह देखना पड़ेगा। भारत के 
लोगों में साहस सम्मान आत्मगौरव जाग्रत करना पड़ेगा। भारत के पुनरुत्थान में 
उनकी बुद्धि भावना कर्तृत्वशक्ति और कुशलताओं का उपयोग कर उन्हें सप्े अर्थ में 
सहमागी बनाना पड़ेगा। यह सब हमें पाधात्य प्रकार फी युनिवर्सिटियों से नहीं अपितु 
सामान्य अशिक्षितः अर्धशिक्षित* लोगों से सीखना होगा। 

आज़ भी यूरोप बनने की इच्छा करनेवाला भारत जोरों से प्रयास फर रहा है और 
कुठाओं का शिकार बन रहा है। भारतीय भारत उलझ रहा है छटपटा रहा है और 
शोपित हो रहा है। भाग्य केवल इसना है कि क्षीणप्राण होने पर भी भारतीय भारत 
गतप्राण नहीं हुआ है। इसलिए अभी भी आशा है - उसे सही अर्थ में स्वाधीन बनाकर 
रामृद्ध और सुसंस्कृत बनाने की। 


डे 


धर्मपालजी की हन पुस्तकों में इम सभी प्रक्रियाओं का क्रमयद्ध विस्तृत निरुपण 
किया गया है। अंग्रेज भारत में आए उसके याद उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को तोड़ने के 
लिए किन चघालयाजियों फो अपनाया कैसा छल और कपट किया कितने अत्याचार 
किए और किस प्रकार धीरे धीरे भारत टूटता गया किस प्रकार बदलती परिस्थितियों 
का अवशता से स्पीकार होता गया उसका अमिलेखों के प्रमाणों सहित विवरण इन ग्रर्थो 
में मिलता है। इंप्लैण्ड के और भारत येः अभिलेखागारों गें बैठकर रात दिन उसवी 
मकल उतार लेने फा परिश्रम कर धर्मपालजी ने अंग्रेज पलेक्टरों गयर्नरों बाइसरायों ने 
लिखे प्नों यूपनाओं और आदेशों फो एकत्रित विग्या है उनया अध्ययन फर के निष्फर्ष 
निकाले हैं और एक अध्ययनशील और पिन व्यक्ति ही कर सकता हैं ऐसे राहरा से 
स्पष्ट भाषा में हमारे लिये प्रस्तुत किया है! लगभग चालीस यर्ष के अध्ययन और शोध 
फा यह प्रतिर्स है। 

परन्तु इसके फलस्यरूप हमारे लिए एक बड़ी घुनौती निर्माण होती है. पर्योकि - 

»  आउयत विद्यियातयों में पढाए जाने वाले ह्वीहास रो यह इतिहारा मि्र 


कमल 


है। हम तो अग्रेर्जों द्वारा तैयार किए और कराए गए इतिहास को पढते हैं। 
यहाँ अग्रेजो ने ही लिखे लेखों के आघार पर निरूपित इतिहास है। 

विज्ञान और मत्रज्ञान की जो जानकारी उसमें है वह आज पढाई ही नहीं 
जाती। 

* कृषि अर्थव्यवस्था करपद्धति ष्यवसाय कारीगरी आदि की अत्यत 
आश्चर्यकारक जानकारिया उसमें है। भारत को आर्थिक रूप में बेहाल 
और परावलम्बी बनानेवाला अर्थशास्त्र आज हम पढ्ते हैं! यहाँ दी 
गई जानकारियों में स्वाधीन भारत को स्वावलम्बन के मार्ग पर चल कर 
समृद्धि की ओर ले जानेवाले अर्थशास्त्र के मूल सिद्धार्तों की सामग्री हमें प्राप्त 
होती है। 

* व्यक्ति को फिस प्रकार गौरवहीन बनाकर दीनहीन बना दिया जाता है इसका 
निरूपण है साथ ही उस सकट से कैसे निकला जा सकता है उसके सकेत 
भी है। 
ससस्‍्कृति और समाजव्यवस्था फे मानवीय स्वरूप पर किस प्रकार आक्रमण 
होता है. किस प्रकार उसे यत्र के अधीन कर दिया जाता है इसका विश्लेषण 
यहाँ है। साथ ही उसके शिकार बनने से कैसे बचा जा सकता है उसके 
लिए दृढता किस प्रकार प्राप्त होती है इसका विचार भी प्राप्त होता है। 

यह सब अपने लिए चुनौती इस रूप में है कि आज हम अनेक प्रकार से अज्लान 

से ग्रस्त हैं। 

हमारा अन्नान कैसा है ? 
शिक्षण विषय के वरिष्ठ अध्यापक सहजरूप से मानते हैं कि अग्रेज आए और 
अपने देश में शिक्षा आई। उन्हें जब यह कहा गया कि १८ वीं शत्ती में भारत 
में लाखों की सख्या मे प्राथमिक विद्यालय थे और चार सौ की जनसख्या 
पर एक विद्यालय था तो वे उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें जब 

ग8 808"एए0७। ग्रा७9 दिखाया गया तो उन्हें आथ्चर्य हुआ (परन्तु 
रोमाच अथवा आनन्द नहीं हुआ।) 

* शिक्षाधिकारी शिक्षासचिव शिक्षा महाविद्यालय के अध्यापक अधिकाशत 
इन बातों से अनभिज्ञ हैं। कुछ जानते भी हैं तो यह जानकारी यहुत ही 
सतही है। 

यह अज्ञान सार्वत्रिक है केवल शिक्षा विषयफ ही नहीं अपितु सभी विषयों में है 


सप्रह 


इसका अर्थ यह हुआ कि हम स्वय को ही नहीं जानते अपने इतिहास को नहीं 
जानते स्वय फो हुई हानि को नहीं जानते और अश्लानियों के स्वर्ग में रहते है। यह स्वर्ग 
भी अपना नहीं है। उस स्वर्ग में भी हम गुलाम हैं और पश्चिममुखापेक्षी पराधीन बनकर 
रह रहे हैं। 
ष्ट 


इस सकट से मुक्त होना है तो मार्ग हैं अध्ययन का। धर्मपालजी की पुस्तके 
अपने पास अध्ययन की सामग्री लेकर आई हैं हम सो रहे हैं तो हमें जगाने के लिए आई 
हैं जाग्रत हैं तो झकझोरने के लिए आई हैं दुर्बल हैं तो सबल बनाने के लिए आई हैं 
क्षीणप्राण हुए हैं तो प्राणवान बनाने के लिए आई हैं। 

ये पुस्तर्के किसके लिए हैं 7 

ये पुस्तकें इतिहास अर्थशास्त्र समाजशास्व ॒शिक्षाशास्त्र जिसे आज की भाषा 
में ह्यूमेनिटीज़ कहते हैं. उसके विद्वानों चिन्तकों शोध्कों अध्यापकों और छात्रों के 
लिए हैं। 

ये पुस्तकें भारत को सही मायने में स्वाधीन समृद्ध सुसस्कृत बुद्धिमान और 
कर्तृत्ववान बनाने की आर्काक्षा रखने वाले यौद्धिकों सामान्यजनों सस्थाओं संगठनों 
और कार्यकर्ताओं के लिए हैं। 

ये पुस्तकें शोध करने वाले विद्वानों और शोधछाज्रों के लिए हैं। 

प्रश्न यह है कि इन पुस्तकों को पदने के बाद क्या करें ? 

घर्मपालजी स्वय कहते हैं कि पढ़कर केवल प्रशसा के उद्गार अथवा पुस्तकों 
की सामग्री एकत्रित करने के परिश्रम फे लिए लेखक फो शाबाशी देना पर्याप्त महीं है। 
उससे अपना सकट दूर नहीं होगा। 

आवश्यकता है इस दिशा में शोध को आगे यढाने फी भारत की १८ वीं. १९ 
वीं शताब्दी से सम्बन्धित दस्तावेजों में से कदाचित पाय सात प्रतिशत का ही अध्ययन 
इस में हुआ है। अभी भी लन्‍्दन के भारत की केन्द्र सरकार के तथा शर्ज्यों के 
अभिलेखागारों में ऐसे असंख्य दस्तावेज अध्ययन की प्रतीक्षा में हैं। उन सभी फा 
अध्ययन और थोष करने फी योजना महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों शैक्षिक संगठनों 
और सरवार मे करना आवश्यक है। आवश्यकता के अनुसार इरा कार्य के लिए अध्ययन 
और शोष की स्थानीय और देशी प्रकार की संस्थाएं भी यनाई जा सकती हैं। 

इसके लिए ऐसे अध्ययमशील छात्रों की आवश्यकता है। इन छात्रों फो मार्गदर्शन 
तथा सरक्षण प्राप्त हो यह देखना चाहिये। 

अखरह 


साथ ही एक साहसपूर्ण कदम उठाना जरूरी है। विश्वविद्यालयों और 
महाविद्यालयों के इतिहास समाजशास्त्र अर्थशास्त्र आदि विषयों के अध्ययन मण्डल 
(बोर्ड ऑफ स्टडीज़) और विद्वत्‌ परिषदों (एकेडमिक काउन्सिल) में इन विषर्यों पर 
चर्चा होनी चाहिए और पाठ्यक्रमों में इसके आधार पर परिवर्तन करना चाहिए। 
युनिवर्सिटी ग्रन्थ निर्माण बोर्ड इसके आधार पर सन्दर्भ पुस्तकें तैयार कर सकते हैं। ऐसा 
होगा तभी आनेवाली पीढी को यह जानकारी प्राप्त होगी। यह केवल जानकारी का विषय 
नहीं है. यह परिवर्तन का आधार भी बनना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए 
व्यापक चर्चा जहा सम्भव है ऐसी गोछियों एवं चर्चा सत्रों का ओयजन करना चाहिए। 
इसके आधार पर रूपान्तरण कर के जनसामान्य तक ये बातें पहुंचानी घाहिए। 
कथाएँ नाटक चित्र प्रदर्शनी तैयार कर उस सामग्री का प्रचार-प्रसार किया जा सकता 
है। इससे जनसामान्य के मन में स्थित सुषुप्त मावनाओं और अनुभूतियो 'का यथार्थ 
प्रतिभाव प्राप्त होगा। 
माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय में पढने वाले किशोर और बाल छात्रों के 
लिए उपयोगी वाघनसामग्री इसके आधर पर तैयार की जा सकती है। 
ऐसा एक प्रबल बौद्धिक जनमत तैयार करने की आवश्यकता है जो इसके 
आधार पर सस्थाएँ निर्माण करे चलाये व्यवस्था का निर्माण करे। या सो सरकार के या 
सार्वजनिक स्तर पर ष्यदस्था बदलने की और नहीं तो सभी व्यवस्थाओं को अपने 
नियत्रण से मुक्त कर जनसामान्यके अधीन करने की अनिवार्यता निर्माण करे। सच्चा 
लोकतत्र तो यही होगा। 
बन्धन और जकड़न से जन सामान्य की युद्धि को मुक्त करनेवाली लोगों के 
मानस कौशल उत्साह और मौलिकत्ता को मार्ग देने वाली उनमें आत्मविधास का 
निर्माण करनेवाली और उनके आधार पर देश को फिर से उठाया और खड़ा किया जा 
सके इस हेतु उसका स्वत्व और सामर्थ्य जगानेवाली व्यापक योजना बनाने की 
आवश्यकता है। 
इन पुस्तकों के प्रकाशन का यह प्रयोजन है। 


५ 


श्री धर्मपालजी गाधीयुग में जन्मे पले। गाधीयुग के आन्दोलनों में उन्होने भाग 
लिया रचनात्मक कार्यक्रमों मे भाग लिया मीराबहन के साथ वापूथ्माम के निर्माण में वे 
सहभागी बने। 


उनमौस 


महात्मा गाधी के देशव्यापी ही नहीं तो विशव्यापी प्रभाव के बाद भी गाघीजी के 
अतिनिकट के अतिविश्वसनीय गाधीभक्त कहे जाने वाले लोग भी उन्हें नहीं समझ 
सके कुछ ने तो उन्हें समझने का प्रयास भी नहीं किया कुछ ने उन्हें समझा फिर भी 
उन्हें दरकिनार कर सत्ता का स्वीकार कर भारत को यूरोप के तत्रानुरूप ही घलाया। उन 
नेताओं के जैसे ही विचार फे लगभग दो चार लाख लोग १९४७ में भारत में थे (आज 
उनकी संख्या शायद पाँच दस करोड़ हो गई है)। यह स्थिति देखकर उनके मन में जो 
मथन जागा उसने उन्हें इस अध्ययन के लिये प्रेरित किया। लन्‍्दन के और भारत के 
अभिलेखागारों में से उन्‍होंने असख्य दस्तावेज एकत्रित किए, पढे उनका अध्ययन 
किया विश्लेषण किया और १८ वीं तथा १९ पीं शताब्दी के भारत का यथार्थ चित्र 
हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। जीवन के पचास साठ वर्ष वे इस साधना में रत रहे। 

ये पुस्तकें मूल अग्रेजी में हैं। उनका व्यापक अध्ययन होने के लिए ये भारतीय 
भाषाओं में हों यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। कुछ लेख हिन्दी में हैं और 
“जनसचा आदि दैनिक मे और “मथन" आदि सामयिकों में प्रकाशित हुए हैं । मराठौ 
पतेलुगु, कभ्नढ आदि भाषाओं में कुछ अनुवाद भी हुआ है परन्तु सपूर्ण और समग्र प्रयास 
तो गुजराती में ही प्रथम हुआ है। और अव हिन्दी में हो रहा है। 

इस व्यापफ शैक्षिफ प्रयास का यह अमुवाद एक प्रथम चरण है। 


६ 
इस ग्रन्थ श्रेणी में विविध विषय हैं। हसमें विज्ञान और संत्रज्ञान है शासन और 
प्रशासन है लोकव्यवह्मर और राज्य व्यवहार है कृषि गोरक्षा वाणिज्य अर्थन्ञासतर 
नागरिक शास्त्र भी है। इसमें भारत इग्टैंड और अमेरिका है। परन्तु सभी का केन्द्रविन्दु 
हैं गाधीजी कांग्रेस सर्वसामान्य प्रजा और ब्रिटिश शासन। 
और उनके भी केन्द्र में है भारत। 
अत एक ही विषय विभिन्न रूपों में विभिष्र सदर्भो के साथ चर्चा में आता रहता 
है। और फिर विभिन्न समय में विभिष स्थान पर मिन्न भिन्न प्रकार के श्रोताओं फै सम्मुख 
और विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं के लिये भाषण और लेख भी यहां समाविष्ट हैं। अत एक 
साथ पदने पर उसमें पुनरावृचि दिखाई देती है विचारोकी घटनाओं की दृष्टान्तों फी। 
सम्पादन फरते समय पुनरायृत्ति को यधासम्भव कम करने का प्रयास किया है। इसीके 
परिणाम स्वरुप गुजराती प्रकाशन में ११ पुस्तकें थीं और हिन्दी में १० हुई हैं। परतु विषय 
प्रतिपादन की आवश्यकता देखते हुए पुनरावृत्ति कम करमा हमेशा समय नीं हुआ है। 
फिर रार्यथा पुनरावृत्ि दूर फर उसे नये दंग से पुनर्प्यपस्थित करना यो पेदव्यारा 
दौस 


का कार्य हुआ। हमारे जैसे अल्प क्षमतावान लोगों के लिये यह अधिकारक्षेत्र के बाहर का 
कार्य है। 
अत सुधी पाठकों के नीरक्षीर विवेक पर भरोसा करके सामग्री यथातथ स्वरूप 
में ही प्रस्तुत की है। 
यहा दो प्रकार की सामग्री है। एक है प्रस्तुत विषय से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित 
यूरोप के अधिकारियों और बौद्धिकोंने प्रत्यक्षदर्शी प्रमा्णों एव स्वानुभव के आधार पर 
विभिन्न प्रयोजन से प्रेरित होकर प्रस्तुत की हुई भारत विषयक जानकारी और दूसरी है 
धर्मपालजीने इस सामग्री का किया हुआ विश्लेषण उससे प्राप्त निष्कर्ष और उससे 
प्रकाशित ब्रिटिशरों के कार्यकलापों का कारनार्मों का अन्तरग। 
इसमें प्रयुक्त भाषा दो सौ वर्ष पूर्व की अग्रेजी भाषा है सरकारी तत्र की है गैर 
साहित्यिक अफसरों की है. उन्होंने भारत को जैसा जाना और समझा वैसा उसका 
निरूपण करनेवाली है। और धर्मपालजी की स्वय की भाषा भी उससे पर्याप्त मात्रा में 
प्रभावित है। 
फलत पढठते समय कहीं कहीं अनावश्यक रूप से लम्बी खींचनेवाली शैली का 
अनुभव आता है त्तो आर्य नहीं। 
और एक बात! 
अग्रेजो ने भारत के विषय मे जो लिखा वट् हमारे मन मस्तिष्क पर इस प्रकार 
छा गया है कि उससे अलग अथवा उससे विपरीत कुछ भी लिखे जाने पर कोई उसे 
मानेगा ही नहीं यह भी सम्भव है। इसलिए यहाँ छोटी से छोटी मात का भी पूरा पूरा 
प्रमाण दैने का प्रयास किया गया है। साथ ही इतिहास लेखन का तो यह सूत्र ही है कि 
नामूल लिख्यते किज्घित्‌ - बिना प्रमाण तो कुछ भी लिखा ही नहीं जाता। परिणामतः 
यहाँ शैली आज फी भाषा में कहा जाए तो सरकारी छापवाली और पाडित्यपूर्ण है शोध 
करनेवाले अध्येता की है। 
प्रमार्णों के विषयमें तो आज भी स्थिति यह है कि इसमें ब्रिटिशरों के स्वयं के 
द्वारा दिये य्ये प्रमाण हैं इसलिये पाठकों को मानना ही पडेगा इस विषय में हम आश्रस्त 
रह सकते हैं। (आज भी उसका तो इलाज करना जरूरी है।) 
साथ ही पाठकों का एक वर्ग ऐसा है जो भारत के विषय में भावास्मक या 
भक्तिभाव पूर्ण बातें पदने का आदी है अथवा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया अर्थात्‌ 
अमेरिका के दृष्टिकोण से लिखा गया विचार पढ़ने का आदी है। इस परिप्रेक्ष्य में विषय 
सम्बन्धी पारदर्शी ठोस तर्कनिष्ठ प्रस्तुति हमें इस ग्रथवाली में प्राप्त है। अनेक विषयों 


झक्कीस 


में अनेक प्रकार से हमें बुद्धनिठ होने की आवश्यकता है इसकी प्रतीति भी हमें इसमें 
होती है। 


छ 


अनुवादर्कों तथा जिन जिन लोगों ने ये पुस्तकें मूल अग्रेजी में पढ़ी हैं अथवा 
अनुवाद के विषय में जाना हैं उन सभी का सामान्य प्रतिभाव है कि इस काम में बहुत 
विलम्य हुआ है। यह बहुत पहले होना चाहिये था। अर्थात्‌ सभी को यह कार्य 
अतिमहत््वपूर्ण लगा है। सभी पाठकों को भी ऐसा ही लगेगा ऐसा विद्यास है। 

अनुवाद का यह कार्य चुनौतीपूर्ण है। एक तो दो सौ वर्ष पूर्व फी अंग्रेज 
अधिकारियों फी भाषा फिर भारतीय परिवेश और परिप्रेक्ष्य को अग्रेजी में उत्तारने और 
अपने तरीके से कहने के आयास को व्यक्त करने वाली भाषा और उसके ही रग में रगौ 
श्री धर्ममालजी की भी कुछ जटिल शैली पाठक और अनुवादक दोनों की परीक्षा 
लेनेवाली है। 

साथ ही यह भी सच है कि यह उपन्यास नहीं है गम्भीर वाचन है। 

सश्लेप में कहा जाय तो यह १८ वीं और १९ वीं शताम्दी का दो सौ वर्ष का 
भारत का केवल राजकीय नहीं अपितु सास्कृतिक इतिहास है । 


८ 


इस ग्रथावलि फे गुजराती अनुवाद कार्य के श्री धर्मपालजी साथ्ची रहे। उसका 
हिन्दी अनुवाद चल रहा था त्तय वे समय समय पर पृषच्छा फरते रहे। परन्तु अचानक ही 
दि २४ अक्टूबर २००६ को उनका स्वर्गवास छुआ। स्वर्गवास के आठ दिन पूर्व तो 
उनके साथ बात हुई थी। आज हिन्दी अनुवाद के प्रकाशन फे अवसर पर पे अपने बीच 
में विद्यमान नहीं हैं। उनकी स्मृति को अभिवादन फरके ही यह कार्य सम्पन्न हो एहा है। 


९ 


इस ग्रंथायलि के प्रकाशन में अनेकानेक व्यक्तियों का सहयोग एव प्रेरणा रहे हैं। 
उन समी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना हमारा सुखद कर्तव्य है। 

अनेफानेक कार्यकर्ता एवं विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक राघ के 
सहसरकार्यवाह माननीय सुरेशजी सोनी की प्रेरणा मार्मदर्शन आग्रह एव सहयोग फे 
कारण रो ही इस ग्रंभावलि का प्रकाशन सम्भव हुआ है। अठ प्रथमत हम उनके 
आमभारी हैं। 


बाईस 


सभी अनुवादकों ने अपने अपने कार्यक्षेत्र में अत्यन्त व्यस्त होते हुए भी समय 
सीमा में अनुवाद कार्य पूर्ण किया तमी समय से प्रकाशन सम्भव हो पाया। उनके परिश्रम 
के लिये हम उनके आमारी हैं। 

यह ग्रथावलि गुजरात में प्रकाशित हो रही है। इसकी भाषा हिन्दी है। हिन्दी 
भाषी लोगों पर भी गुजराती का प्रमाव होना स्वाभाविक है। इसका परिष्कार करने के 
लिये हमें छिन्दीभाषी क्षेत्र के व्यक्तियों की आवश्यकता थी। जोधपुर के श्री भूपालजी 
और इन्दौर के श्री अरविंद जावड्ेफरजी ने इन पुस्तकों को साद्यन्त पढकर परिष्कार 
किया इसलिये हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। 

अच्छे मुद्रण के लिये साधना मुद्रणालय ट्रस्ट के श्री भरतभाई पटेल और 
श्री धर्मेश पटेल ने भी जो परिश्रम किया है इसके लिये हम उनके आभारी हैं। 

पुनरुत्थान के समी कार्यकर्ता तो तनमन से इसमें लगे ही हैं। हुन सभी के 

सहयोग से ही इस ग्रन्थावलि का प्रकाशन हो रहा है। 


१० 


सुधी पाठक देश की वर्तमान समस्याओं के निराकरण की दिशा में विधार विमर्श 
करते समय नई पीढ़ी को इस देश के इतिहास में अग्रेजों की मूमिका का सही आकलन 
करना सिखाते समय इस ग्रथावलि फी सामग्री का उपयोग कर सर्केगे तो हमारा यह 
प्रयास सार्थक होगा। 

साथ ही निवेदन है कि इस ग्रथावलि में अनुवाद या मुद्रण के दोषों की ओर 
हमारा ध्यान अवश्य आकर्षित करें। हम उनके बहुत आभारी होंगे। 


हति शुभम्‌ । 
सम्पादक 


वसन्त पचमी 
युगाब्द ५१०८ 
२३ जनवरी २००७ 


विभाग १ 
विश्लेषण 


१. विषय प्रवेश 
२ विवरण 


१ विषय प्रवेश 


परम्परागत रूप से भारतीयों का राजसत्ता अथवा सरकार के प्रति सामूहिक 
अथवा व्यक्तिगत रूप से कैसा भाव होता है ? कुछ अपवारदों को छोड़कर भारत के 
लोग विनम्र ढीले और सरल होते हैं। कोई बालक अपने माता पिता की ओर देखता 
है उस त्तरह से सरकार की ओर देखते हैं। भारतीय इतिहास की पाठ्यपुस्तकें ऐसे ही 
उदाहरणों से भरी पडी हैं। 

यद्यपि विगत अर्धशतक में नम्रता और सरलता की इस छवि के सत्य होने के 
प्रमाण नहीं मिलते। बहुतों को तो वास्तव में उस कथित परिवर्तन को देखकर दुःख 
होता है. किन्तु उस परिवर्सन को स्वीकारें या उसकी निन्‍दा करें वे इस परिवर्तन के 
लिए यूरोप के भावशून्य विचारों के प्रसार और भारत के आम जीवन में महात्मा गाघी 
की भूमिका को कारण मानते हैं। उनके मतानुसार भारत के लोगों को महात्मा गाधी 
अथवा यूरोप के प्रभाव से दूर रखा होता तो वे पहले जैसे ही सरल और नम्र बने 
रहते। 

२०वीं शताब्दी में सरकार के अन्याय निर्दयता और क्रूरता का भारतीयों का 
विरोध दो प्रकार से व्यक्त हुआ है। एक तो अनेक शर्स्वों फी सहायता से और दूसरा 
नि शस्त्र। सशस्त्र विरोध कुछ व्यक्तियों अथवा अत्यधिक अनुशासित कार्यकर्ताओं के 
छोटे समूहों तक ही सीमित है। अरविंद सावरकर भगतर्सिह घन्द्रशेखर आजाद जैसे 
कुछ क्रातिकारी उनके समय में ऐसे सशस्त्र विरोध के साथ्षात प्रतीक रहे हैं। नि शस्त्र 
विरोध और प्रतिकार असहयोग सबविनय कानूनभग और सत्याग्रह के नाम से 
भलीभाति परिचित है। इस दूसरे प्रकार के विरोध का मूल २०वीं शताग्दी में दिखाई 
देता है और उसका श्रेय महात्मा गाधी को प्राप्त है। 

मुख्यतः असहयोग और सविनय कानूनभग के मूल के सबंध में दो मत दिखाई 
देते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि गाधीजी ने इन शर्स्रों का उपयोग पहले दक्षिण अफ्रिका 
में और फिर भारत में किया। विद्वानों के एक समूह के अनुसार गांधीजी को इन 
हथियारों की प्रेरणा थोरो टोलस्टोय रस्किन से मिली। जब कि दूसरे समूह के 
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अनुसार असह्योग और सविनय कानूनमग गाधीजी की स्वय की खोज थी। यह 
उनकी सृजनशील प्रतिभा तथा उच्च आध्यात्मिकता का परिणाम था। 

महात्मा गाधी के सविनय कानूनभग के यूरोपीय अथवा अमेरिकी उद्मव के 
सब में अनेक निवेदन हुए हैं। एक विद्वान के मतानुसार सरकार की अन्यायपूर्ण सा 
के विरुद्ध प्रतिकार के कर्तव्य का स्वनिवेदन थोरो के निबन्ध रेजिस्टेन्स हु सिविल 
गवर्नमेन्ट'.. २6अंड्रभा०8 00 09 50/शाग्राशा। में मिलता है। यह निबध भारत 
की सविनिय कानूनभग की क्राति का आधार बना था।" एक आधुनिक लेखक के 
मतानुसार गाधीजी को थोये से असहयोग और रस्किन से सहयोग की प्रेरणा मिली 
थी।* एक अन्य लेखक के मतानुसार गाधीजी थोरो विलियम लॉयड गेरिसन और 
डॉलस्टॉय से प्राप्त हुए पाठ को क्रियान्वित करने के लिए सीली के साथ सहमत हुए 
थे। पाठ यह था कि यदि ब्रिटिश सत्ता को प्राप्त भारतीयों का सहयोग वापस खींध 
लिया जायेगा तो उनकी सचा का पतन होगा।' 

दूसरे मत के प्रचारकों की संख्या भी कम नहीं थी। उसमें अनेकों विद्रान 
गाधीजी की प्रेरणा को प्र्नाद अथवा अन्य प्राघीन महानुभावों के उदाहरणो में देखते 
हैं। आर.आर, दिवाकर के अनुसार प्रह्लाद सोक्रेटिस आदि से प्रेरणा लेकर गाधीजी ने 
नित्यप्रति की समस्याओं के समाधान के लिए एक व्यापक अर्ध धार्मिक सिद्धाना 
अपनाया और उस प्रकार दुष्टता और अन्याय के विरुद्ध अर्हिसक रूप से लड़ने के 
लिए लोगों को एक नया शस्त्र दिया। धरना हडताल और देशत्याग (तमाम सम्पत्ति के 
साथ जमीन छोड देना) की भारतीय परपरा का ध्यान रखते हुए दिवाकर इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि उनकी मुख्य चिन्ता समुदाय अथवा समूह की महीं अपितु ष्यक्ततियों 
की और सासारिक जीवन की थी। और दिवाकर बताते हैं कि भारत के इतिहास में 
आधुनिक हडताल जैसी दीर्घ समय तक चलनेवाली हडताल का कोई छदाहरण नहीं 
है।* महात्मा गाधी के राजकीय दर्शन के एक विश्लेषक के मतानुसर असहसयोगपूर्ण 
प्रतिकार की गांधीजी की पद्धति मानवीय स्वतंत्रता पर आक्रमण के प्रतिकार के लिए 
हुई सामूहिक क्राति के इतिहास में मई थी।* महात्मा याधी के अन्य एक झल ही फे 
विद्यार्थी के अनुसार गाधीजी की असह्टयोग एवं सविनय कानूनरभंग की पद्धति सहज 
रूप से पिकसित हुई थी। उनके सामाजिक जीवन में यह व्यावहारिक दर्शन था।* 

थोरो के उपर्युक्द निवंध ऑन द झुघुटी ऑफ सिविल डिसओबिडियर्सा 
00 09 00७ ण॑ एशी 080००७097८७ सर्बधी एक अद्यतन प्रस्तायना में इन 
दोमों मंतय्यो को सम्मिलिव किया गया हैं। इस प्रस्तावना के लेखक लिखते हैं ः 
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सविनय कानूनभग सबधी थोरो का निवध असिष्ठक आदोलन के विकास में 
एक महत्त्वपूर्ण परिवर्सन है। थोरो से पूर्व के समय में दुष्ट दुनिया में अपनी सही 
मान्यता पर अडिंग रहना चाहनेवाले व्यक्तियों तथा समूहों द्वारा अधिकाशत यह 
सविनय कानूनभग का अमल होता था किन्तु राजकीय अथवा सामाजिक परिवर्तन के 
लिए सविनय कानूनमग का बहुत कम अथवा नहीं के बराबर विधार हुआ था। ६० वर्ष 
बाद महात्मा गाधी के लिये सविनय कानूनभग राजकीय रद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
सामृष्ठिक क्राति का एक साधन बन गया था। उस समय भले ही थोरो के इस विचार 
के प्रति असहमति रही हो अथवा उसे मान्यता न मिली हो लेकिन थोरो ने इन दो 
हेतुओं के बीच के सक्रमण में सहायता फी यह सत्य है। 
काका कालेलकर< और आर पेयने* आदि अन्य लेखक भले ही गाधीजी के 
असहयोग तथा सविनय कानूनभग के शर्स्तरों का भारत की प्राघीनता के साथ कुछ 
सबध होना मानते हों किन्तु कालेलकर को लगता है कि यह महात्मा गाधी का विश्व 
समुदाय को दिया गया अद्वितीय प्रदान था। यद्यपि कालेलकर को लगता है कि 
गाघीजी के वतन सौराष्ट्र में त्रागा धरना और बहारवटिया आदि बातें अमल में थीं और 
सम्भवत्ः उनका प्रभाव गाधीजी पर रष्ा हो। 
प्राधीन भारतीय राजनीति तथा राजाओं के कर्तव्य तथा उनके अधिकारों पर 
हुए नवीन कार्य भी भारत के लोगों की सरलता के विचार के साथ असहमति का स्वर 
निकालते दिखाई देते हैं। अधिकाश मानते हैं कि राजा का अर्थ होता है जो खुश 
रखता है वह । राजा का प्रत्येक अधिकार कर्तव्य से ही आता था। यह् कर्तव्य पूरा न 
करने पर वह अधिकार से वचित रहता था। महाभारत का एक श्लोक जो अनेक बार 
उद्घृत किया जाता है. स्पष्ट कहता है 
लोगों को एकत्रित होकर ऐसे क्रूर राजा को मार देना चाहिए जो अपनी प्रजा 
की रक्षा नहीं करता। जो कर वसूलता है और प्रजा की सम्पत्ति लूटता है 
लेकिन नेतृत्व नहीं करता। ऐसा राजा कलि का अवतार है। मैं तुम्हारी रक्षा करेगा! 
ऐसी घोषणा फरने के याद जो राजा उसकी प्रजा का रक्षण नहीं करता उसे जैसे 
पागल कुष्चे को मार दिया जाता है उसी प्रकार लोगों ने सथ पनाकर मार 
देना चाहिए। ११ 
प्राधीन समय में अथवा तुर्क या मुगलकाल में राजाप्रजा का जो भी सयंध एहा 
हो जेम्स मिल के मतानुसार सत्रहर्वी शताब्दी के उत्तरार्ध तथा अठाहयी शताम्दी में 
भारत में राजा को उसकी प्रजा भययुक्त आदर देती थी।१९ और गाधीजी भी मानते 
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थे कि अपने नियम खराब हों या अच्छे उनका पालन करना ही चाहिए ऐसी एक नई 
विचारधारा थी। ऐसा पहले के समय में कभी भी नहीं था। लोग नापसद कानून नहीं 
मानते थे।*१ शातिपूर्ण प्रतिकार के विचार पर सूक्ष्म अवलोकन करते हुए गाधीजौ ने 
कहा था 

वास्तविकता यह है कि भारत में जीवन के तमाम क्षेत्रों में शातिपूर्ण प्रतिकर 
होता रहा है। जब अपने शासक हमें नाखुश करते हैं तव हम उन्हें सहयोग देना मद 
कर देते हैं। यह शातिपूर्ण अथवा परोक्ष प्रतिकार है।४ 

ऐसे असहयोग का स्वय का प्रचलित उदाहरण देते हुए उन्होंने कम 

एक छोटे से राज्य में राजा के किसी आदेश से ग्रामवासी अन्याय फी भावना 
का अनुभव करते थे। उस कारण से ग्रामवासी गाँव खाली करके जाने लगे। चराजा 
हताश हो गया। उसने प्रजा से माफी मागी और आदेश वापस ले लिया। भारत में ऐसे 
अनेक उदाहरण देखने को मिलेगें।१५ 

उसका उल्लेख आवश्यक नहीं कि सविनय कानूनभग की गांधीजी की खोज 
मात्र उनके स्वय में से ही उदघूत हुई है। यूरोप और अमेरिका में वकालत के उनके 
ज्ञान ने उन्हे महुत शक्ति प्रदान की ऐसी सभावना है। किन्तु असहयोग और सविनय 
कानूनमग भारत की ऐतिहासिक परम्परा होने के कारण से ही उनके नेतृत्व में 
अधिकाशतः उसका व्यापक प्रयोग किया जा सका। 

ऐसा लगता है कि भारत के परपरागत इतिहासकारों की अपेक्षा अधिक महात्मा 
गाधी तथा मिल को भारत में प्रवर्तमान राजा प्रजा के बीच के सबंध फी सही जानकारी 
थी। भारत के इतिहास में यहुत पीछे गए बिना अठारहवीं और उन्‍नीसवीं शताब्दी से 
सवधित भारत और ब्रिटन के सूत्रों एव सामग्री की सुष्यवस्थित खोज से महात्मा गाँधी 
और मिल के मतव्य की सपाई के पर्याप्त प्रमाण मिल सकते हैं। उससे ये भी सकेत 
मिलते हैं कि सरकार के दमनफारी और अत्याधारी कदम के सामने भारतीयों द्वारा 
उपयोग में ली जाने दाली सबिनय फानूनमण और असष्योग फी पद्धतियोँ प्रमुख थीं। 
सनदी अन्वेषण से भी सविनय फानूनभयग तथा असहयोग के अनेकों उदाहरण मुखर 
रूप से बाहर आते हैं। प्रिटेन के शासन में हुए पत्रव्यवह्ठार में विशेष रूप से 
अधोरेखाकित किया गया है। उदाः नवम्यर १८८० के ब्रिटिश गर्वनर और फौन्तिल 
मद्रास (अब घेसई) के बीच हुई कार्यवाही में प्रिटिश शासकों फे तानाशाही फदम के 
विरुद्ध मद्रास पटनम शहर में फ्रांतिकारियों ने जो प्रतिकार किया उसको इस प्रकार 
लिया गया है 
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शहर में जनता की एक जाति ने अनेक पत्र लिखे फिर चित्रकार एवं अन्य 
सेन्ट टॉमस के पास एकत्रित हुए। पत्र जिन्हें लिखे गए उनमें कम्पनी में नौकरी करने 
वाले दुभाषियों जैसे अनेको को जो उनके समर्थन में बाहर नहीं आए हत्या की घमकी 
दी गई थी। फिर उन्होने बैलों पर से कपडा फेंफ कर दरी बिछाकर उन पर शहर में 
आने वाला सामान घूल में मिलाकर शहर में उन सभी चीजों का आना बद कर दिया। 
फिर समग्र शहर को पेट्टा वेंकटाद्रि द्वारा पर ढोल नगाडे बजा बजा कर सूचना दी गई 
जिसमें चेनपटनम उर्फ मद्रास पटनम्‌ में अनाज अथवा लकडी लाने पर मनाही की 
गई थी। जो लोग हमारे लिए घूल्हा जलाते थे उनके घर का बहिष्कार किया जाता 
और उन्हें चूल्हा जलाने के लिए अथवा उसके लिए चदा एकत्र करने पर मनाही की 
गई थी।१९ 
यह झगड़ा कुछ समय तक चला! ब्रिटिशरों ने काले पुर्तगालियों (ग्लैक 
पोर्टगीझ - 800९ ?०७9४७७४७) के अधिकदल की भर्ती की और कम विरोधी और 
अधिक विरोधी समूहों को एक दूसरे के सामने कर दिया। विरोधियों के पत्नी बच्चों 
आदि फी गिरफ्तारी की और विरोधियों से प्रमुख सौ जितने लोगों को भयानक सजा 
की धमकी दी। अत में यह झगड़ा कुछ समझौते के माद समाप्त हुआ। 
उसके घहुत समय बाद १८३०-३१ में कनारा (कननाटिक) में एक आदोलन 
की घटना हुई। जिले के सहायक समाहर्ता ने लिखा 
“यहाँ परिस्थिति बिग्ड्ी जा रही है। पिछले कुछ दिनों तक लोग शात थे। दिन 
प्रसिदिन उनके एकत्र होने का क्रम बढता जा रहा है। कल पैनूर में लगभग ११ ००० 
लोग एकत्रित हो गए थे। लगभग एक घण्टा पूर्व ३०० लोग यहाँ आए थे पे 
तहसीलदार की कधएरी में प्रविष्ट हुए और एक भी पैसा न देने की प्रतिबद्धता उन्होंने 
व्यक्त की और कह्ठा कि उन्हें दण्ड से पूर्ण माफी चाहिए। तहसीलदार ने उन्हें कहा 
कि जमा बदी हल्की है और उन की फसल अच्छी हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें उस 
के बारे में कोई शिकायत नहीं है उन्हें सरकार से शिकायत है कि उनपर कार्य स्टेम्प 
नियत्रण नमक और तम्बाकू का एकाधिकार लगाया गया है उसे थापस लेना 
चाहिए। १९ 
तदसीलदार को दी हुई सूचना के सदर्भ में सहायक समाहर्ता ने लिखा + 
मैंने उन्हें सभी लोगों को सूचना देने के लिए कहा है कि उनका प्रतिदिन 
इकट्ठा होना रोका जाए और सम्भव हो तो विभिन्न ततालुकों में वितरित किए जाने वाले 
उच्चेजक पत्नी को भी रोका जाए। १८ 
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उसने आगे लिखा 

“किसानों ने कहा कि उन सभी को सजा” नहीं दी जा सकती। एक 
पड्यत्रकारी ने एक मोगनी को वहिष्कृत कर दिया क्‍यों कि उसने किस्त धुकाना 
शुरू किया। वरुर तक रोष फैल गया हैं और कुदापुर में भी शीघ्र ही फैल जाएगा। 
असतोष सरकार के विरुद्ध है. भारी जमाबदी के विरुद्ध नहीं। मैं मानता हूँ कि रोष की 
ज्वाला को शात करने के लिए शीघ्र उपाय करने चाहिए किन्तु उस जिले में एफ भी 
कुली उपलब्ध नहीं है। कल तहसीलदार को भी यहाँ आने मैं बहुत फठिनाई का 
अनुभव हुआ। १९ 

बहुत से स्थानों पर उस विरोध ने हिंसक रूप लिया। जिसको हिंसा कहा गया 
वह श्रागा फूर आदि का अवलम्बन था। उसे लोगों ने विरोध फे साधन के रूप में 
अपनाया था। यस्तुतः जिस घटना को लेकर लोग हिंसा पर उतर आते थे बद्ठ लपमग 
सरकार के आतक का प्रतिकार था। जैसे कि महाराष्ट्र में १८२० से ४० के समय में 
विभिन्न प्रकार के 'बद” हुए थे।२० (किस अवसर पर लोगों ने आतक की प्रतिक्रिया 
हिंसक पनकर दी यह स्वतन्त्र अध्ययन का विपय है।) 

समग्रतया ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध कानूनभग फे अभियान जिसमें से एक 
को इस पुस्तक में दस्तावेज फे रूपमें निरुपित किया गया है सफल नहीं एहा। इसके 
अनेक कारण होने घाहिए। अंशत ऐसे विरोधों की प्रभावक्षमता शासकों ओर शास्ितों 
के बीघ मूल्यों फी समानता के ऊपर आधारित होती है। भारतीय शासकों के स्थान 
पर ब्रिटिश शासन करने लगे (फिर वह कानून के अनुसार हो अथवा पर्दे के पीछे) 
तभी से मूल्यों की ऐसी समानता नष्ट हो गई। अठारहवीं और उन्नीसवीं शताग्दी के 
प्रिटीश शासकों की नैतिक अथवा मानसिक दुनिया शासितों की दुनिया से सर्वधा 
विपरीत थी। ब्रिटिश शासन स्थापित होने तक प्रवर्तित “दमन के विरुद्ध विद्रोह” फो 
जेम्स मिल 'सामान्य चलन” कहता है वह क्रमश सत्ता के समक्ष बिनाशर्त शरणागति' 
मैं परिवर्तित होता गया। बीसवीं शत्ताग्दी के प्रारम्भ में गोपालकृष्ण गोखले के अमुसार 
"ऐसा लगता था कि लोग केवल आज्ञा पालन करने के लिए ही जीते थे ।** 


२ 


आगे बढने से पहले अठारहवीं शताम्दी के उचरार्ध में तथा उन्नीरायीं शवाम्दी 
के प्रारम्भ में भारत का शासम जिस प्रकार मठित हुआ उसका सथ्िप्त सदर्भ देना 
उपयोगी होगा। 
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प्रचलित अभिप्राय से विरुद्ध १७८४ के बाद (यदि उससे पूर्व नहीं है तो) 
इस्ट इन्डिया कम्पनी ने भारत सबधी इग्लेन्ड में होने वाले निर्णयो में शायद ही कोई 
बडी भूमिका निभाई थी। बहुत से किस्सों में भारत के लिए १७८४ के बाद से अति 
महत्त्वपूर्ण विस्तृत सूचनाओं का प्रथम मसौदा तैयार करने की जवाबदारी बोर्ड ऑव्‌ 
कमिश्नर्स की हो गई। यह बोर्ड ब्रिटिश ससद में कानून पारित कर बनाया गया था। 
यह सरकार के सदर्स्यों द्वारा निर्मित था। यह बोर्ड १८५८ तक सावधानी से 
जवाबदारी निभाता रहा। १८५८ में इतना ही परिवर्तन आया कि कम्पनी की बायूगीरी 
प्रकार की भूमिका का भी अन्त हो गया और उसका काम अब भारत के लिये राज्य 
सचिव (सेक्रेटरी आँव्‌ स्टेट फॉर इण्डिया) के विभाग को हस्तान्तरित किया गया। 
बगाल राज्य में ब्रिटिश प्रशासन तत्र का सर्वोच्च प्रमुख गवर्नर जनरल इन 
काउन्सिल था जो सरकार के अनेक विभागों की सहायता से काम करता था। १७५० 
में उसकी रचना भारत के लिए बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स की सूचना के आधार पर की गई 
थी। रहस्य राजकीय सेना लोक कर और न्यायिक विभाग ये सभी प्रमुख विभाग 
थे जिनका सचालन फोर्ट विलियम (अर्थात्‌ कोलकता) से होता था। (प्रमुख के रूप 
में काम करनेवाले कमान्डर इन चीफ गदर्नर जनरल की अनुपस्थिति में) गवर्नर 
जनरल इन काउन्सिल की बैठक सप्ताष्ठ में एक निश्चित दिन किसी निश्चित विभाग 
की कार्यवाही के लिए होती थी और बेठक में उपस्थित उन विभार्गो के सचिव के द्वारा 
सबधित सस्था को बैठक में लिए गए निर्ण्यों तथा आदेशों की जानकारी दी जाती थी। 
और वह सचिव उसका रेकॉर्ड रखता था। उन विभार्गों के अतिरिक्त १७८५ में 
सूचनाओं द्वारा गवर्नर जनरल इन काउन्सिल के सहायक ऐसे अनेक बोर्ड की रचना 
की गई थी। सामान्य रूप से इन सभी सस्थाओं का प्रमुख काउन्सिल का एक सदस्य 
रहता था जो सरकार की अनेक ष्यापक गतिविधियों का निदेशन और निरीक्षण करता 
था। उप सस्थाओ में मिलिट्री बोर्ड और बोर्ड आँव्‌ ऐवेन्यू (क्रमश सेना और राजस्व 
विभाग) अधिक महत्त्वपूर्ण थे। (ऐसी ही व्यवस्था १७८५ में चेन्नाई और बॉम्ये राज्य 
में भी बनाई गई।) 
उस समय (बगाल बिहार बनारस आदि में) जिला समाहर्ता का कार्य मुख्य 
रूप से राजस्व लगाने और वसूलने से सवधित ही था। जव फि पुलिस निरीक्षण 
(सुपरिन्टेन्डन्ठ्स ऑफ पुलिस) तथा कानून और व्यवस्था के निश्चित कार्य जिला 
न्यायाधीश के रूप में पहचाने जाने वाले एक अलग अधिकारी के पास थे। सामान्य 
रूप से समाहर्ता को बोर्ड आँव्‌ रेवेन्यू सूधना देता था तथा पत्र प्यवहार करता था | 
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दूसरी और न्यायाधीश को गर्वनर जनरल इन कॉउन्सिल के न्यायिक विभाग द्वारा 
सूचना तथा पत्र प्राप्त होते थे । समाहर्ता तथा न्यायाधीश अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर 
अपने सबधित कार्य में स्वतत्र एवं सर्वोच थे। यद्यपि सर्वोच्च राज्य सत्ता के साथ 
सबधित रहने के प्रकार के आधार पर ऐसा लगता है कि उस समय न्यायापीश 
समाहर्ता से कुछ अधिक सत्ता का उपभोग करते थे। बनारस और सभवत अन्य 
जिलों में दो अन्य स्वतत्र और उच्च सच्ताएँ थीं। कोर्ट ऑवू अपील और सर्किट तथा 
सेना सस्था। उनके आपसी सवध और अनेक अभिगर्मो में निहित भेद इस पुस्सक में 
समाविष्ट अभिलेखों में स्पष्ट दिखाई देते हैं। 

विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच हुए पत्रव्यवहार से सम्बन्धित अभिलेख 
इस पुस्तक में दिए गए हैं। ये बनारस पटना सरन मुशिदाबाद तथा भागलपुर में 
१८१० और ११ में लोगों द्वारा ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध चलाए गये नागरिक अवज्ना 
आदोलन जो आज अधिकांश भूले जा चुके हैं. निरूपण हैं। आज वे लगभग भुताए 
गए हैं। समाविष्ट किए गए सभी अमिलेख गाधीजी के पहले के असहयोग तथा मागरिक 
अवज्ञा के आदोलन के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इसी कारण से यहां उनकी विस्तार से चर्चा 
की गई है। 

१८१७० में इस्लैंण्ड की सत्ता की सूचना पर यगाल (फोर्ट विलियम) की 
सरकार मे बगाल विद्ार उडीसा बनारस के प्रातो में नए कर लादने का निर्णय किया 
और प्रदेशों को जप्त किया अथवा उन्हें अपने शासन में सम्मिलित कर दिया। (ये 
प्रदेश आज छतर प्रदेश के भाग हैं। इससे सयधित एक कर जिसका सुझाव आर्थिक 
समिति ने दिया था वह घर और दूकानों का कर था। यह कर विनियम १५ १८१० 
प्वारा छह अक्टूपर १८१० को लागू किया क्या। उस के आमुख फे अनुसार यह 
विनियम जनता से प्राप्त सोतों में सुधार फे विधार से लागू किया गया था और 
मगाल विहार उडीसा सथा बनारस फे प्रातो में अनेक यछे तथा छोटे नगरों तक 
विस्सरित किया गया था*। यह फर अस्से से कोलकता नगर के मकानों पर लगाया 
हुआ था*। इस विनियम के अनुसार निवास के सभी मकानों (मुवितप्राप्त श्रेणी के 
अतिरिवत) पर वार्षिक फिराये के ५ प्रतिशत तथा सभी दूकानों पर वार्षिक किराये पा 
१० प्रतिशत कर लैने की व्यवस्था थी। मफान फिन सामग्रियों के घने हैं इसके साथ 
कर का कोई लेना देना नहीं धा। जो मकान और दूफान कियये पर दिया गया नहीं 
है अपितु मालिक स्यर्य ही रहते हैं. उन पर कर उसी प्रकार के पडोस ये. अन्य मकानों 
(अथवा दूवानों) के लिए चुकाएं जाने वाले किराये से निश्चित किया जाना था। 
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जिन मकानों अथवा दूकानों को करमुक्ति दी गई थी उनमें सेना के जवानों के 
मकान बगले तथा अन्य इमारतें तथा घार्मिक निवार्सों तथा खाली मकानों अथवा 
दूकानों का समावेश होता था। कर प्रति माह्ठ एकत्रित किया जाना था। ऐसा आदेश था 
कि यदि चुकाया न जाए सो प्रथम उपाय के रूप में चढे हुए कर की वसूली के लिए 
मकान (दूकान) अथवा मालिक की व्यक्तिगत चीजें बेच दी जाएँ। फिर भी यदि कुछ 
एकम बाकी रह जाए तो उस बाकी रकम को मालिक के स्थायी (अचल)सम्पति तथा 
चीजें बेधकर वसूला जाए। वसूली के विरुद्ध न्यायालय में अपील अवश्य हो सकती थी 
किन्तु ऐसी अपील को हतोत्साहित करने के लिए न्यायाधीशों को अपील आघारहीन 
लगने पर अपीलकर्ताओं को दडित करने का अधिकार दिया गया था और उस दण्ड 
की राशि अपील करनेवाले की स्थिति के अनुसार होनी थी। 


समाहर्ता को शुद्ध आय पर ५ प्रतिशत कमिशन” मिलता था। योगानुयोग उस 
समय समाहर्ताओं को मिलनेवाला ऐसा कमिशन असाधारण नहीं माना जाता था। 
समाहर्ताओं को भू राजस्व की शुद्ध आय पर भी ऐसा ही कमिशन मिलता था। 


इस कर से कुल अनुमानित आय एक पूरे वर्ष में रु ३ लाख थी। तुलनात्मक 
दृष्टि से कहा जाए तो यह बहुत बडी आय नहीं थी। उस समय लादे गए विभिन्न नए 
अथवा अधिक कर से प्राप्त होने वाली कुल अपेक्षित आय में यह कर १० प्रतिशत हो 
ऐसी ही अपेक्षा भी। १८१०-११ की बगाल राज्य फी कुल कर आय (रु १०६८ 
करोड) के अनुपात में - जिसका अधिकाश हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त होता था - 
मकान कर की राशि नगण्य थी। किन्तु उस समय लादे गए अन्य करों के अनुपात में 
- जिसका अधिकाश भार नगरीय क्षेत्र पर पडनेवाला था - यह कर व्यापक विरोध का 
मुद्दा बन गया। 


सदर्भ 


| एससईक्लोपौडिया ऑफ द सोश्यल सायन्सेस (६7०७प०7०००३ 0० ४6 5००8 
&५७०83) (१९६३) थॉरो पर आलेख मेक्स लर्नर 

२ अतुलानन्द चक्रवर्ती *द लोनसम पिल्गिम (70 [जा८$०ा6 शिध्वांता) (१९६९) 
पृ ३२ 

३ सौ.री एस देवानेसन 'द मेकिंग ऑफ द महात्मा (76 ॥0076 ्॑ 08 '/शोश्नाग8) 
(१९६९) पृ ३६८ ₹ 


१२ 


भारतीय परम्परामें असहयोग 





१० 
॥१ 


१२ 


१३ 
१४ 


१५ 


आर यार. दिवाकर 'सागा ऑफ सत्याग्रह (5७009 एण 5व9व्दाभ9 (१९६९) 
पृ ८-११ 

बुद्धदेव भद्टाचार्य 'इवोल्ययूशन आँव्‌ द पोलिटिकल फिलोसोपि ऑफ गांधी (६४एणीका 
री धी8 गम विंगी०+जण ज॑ 5आा0॥) (१९६९) पृ २८६ 

वौवी रमणमूर्ति 'नोम वोयसस्स इम पोलिटिक्स (जा 'र0+ट7८७ म. रएॉ0७) 
(१९५८) पृ १४८ हठ के संदर्भ 'ब्रागा' के जानकार आधुनिक लेखकों में एक मात्र 
काका कालेलकर लपते हैं। 

जौन शोर्प थोरों ! ऑग द ड्यूटी आँव्‌ सिविल डिस ओबिडियन्स (07650 0") (8 
एपां/ ज॑ 008 0800<फंआ००) (१९६३) पृ १ 

काका कालेलकर 'इवोल्यूघन आँव्‌ द फिलॉसोफी आँव्‌ सत्पात्रह (2७एंडॉजा रे 06 
2803०,%9 ० 589शप्राआओ) (१९६९) बाधी दर्शन (१८६९ १९६९) में प्रकाशित, 
अक्टूबर २ १९६९ फरवरी २ १९७० एक स्पृतिग्रन्थ 

आर. पेयने “व लाइफ एम्ड डेथ आऑँव्‌ महात्मा याची (8 (90 क्षाएं एल्शों 
#डा0 8 55) (१९६९) पृ २१७ 

काका कालेलकर : यही 

अरवितार हरि विलोप्तारमनायकम्‌! त॑ वै राजकर्लि हम्युः प्रजाः सन्नद्धय निर्षुणम ॥ मई वो 
रवितेत्युकत्वा यो म रवति भूमिप:। स संहत्य निहन्तप्य ? बैव सोम्माद आतुरा॥ अनुधासन 
६१३२ ३३ असत्वापिष्ठ सधिवों वध्यो सोकस्य धर्महा। शान्ति ९२ १९ महाभास्त पौवी, 
कापे द्वारा उद्धृत 'हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र (80% ण॑ जाआगा535098) भाग ३ 

(१९४६) पृ २६४२ 

फेम्स मिल एविडन्स हु हउस आँव्‌ कॉमन्स कमिटी (छशाएथा८० ॥0 ०08 रे 
एजाप्राणड 0आजागा०6) हॉउस ऑफ कॉमम्स पेपर्स (॥0086 ० एकआधारजा5 
2बजथ३)' १८३१ ३२ भाग १४ पृष्ठ ६०७ 

हिन्द स्वय्ज (१९४६) पृष्ठ ५८ 

वही पृ ६० 

समव है कि हांधौ जी द्वारा उलिखित पाँव शहर खासौ किए जाने के ऐसे कदम धया 

१८१० ११ में मुर्शिद्वाशाद मैं दिए गए प्रशिकार के ऐसान के पूल में इस विषाग मैं वर्णित 

असहयोग तथा गापरिक आज्ञा के विपिभ्न अम्य रूपी से भौ बहुत जागे हों। गाँव खाली बन 

जाने पैसे अंतिम वददम शूचित करते हैं कि शासफों और प्रजा के बीच अंदर बढ़ता मया था 

और शासक कमओर पड़ते गए थे। राजा अपनी प्रजा की रखा के लिए रिद्ध रहता था उत्त 

स्थिति री यह स्थिति बिल्कुल विव्द्ध दिखती है। गांधीजी की युषावस्था में भारत के शरण 

प्रजा से राम्पूर्ण रूप से अपग महीँ होने फी सम्भावना है किम्तु ब्रिटिश जैगे पूर्ण रूप से 

अतग शासरों के साबने उसका उपयोग सफलता के सम्दर्भ में वस्तुतः बहुत विष्पमारी इतने 

दया होना चाहिए। 

व पृ ६१ 


विषय प्रवेश १३ 
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२१ 
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फोर्ट सेन्ट फ्योर्ज : 'डायरी एप्ड कन्सल्टेथस्स 07/ का 0 जाआफ्रा|णाओ नपम्बर 
१६८० 

इन्डिया ऑफिस रेकॉड्स (आई ओ आर.) “बोर्डस कलेक्शन्स' (8037३ 0-०१७लफाड) 

एफ/४/खण्ड १४१५ ने ५५८४४-ए सहायक समार्ह्ता प्रघान समाहर्ता के प्रति कनारा 

उनवरी १७ १८३१ पृ १५८ ६१ 

वही 

# नगारिक अवज्ञा के आधुनिक आंदोलन मैं हुई हिंसा तथा उसके विरुद्ध काम लेने वालौ 
सत्ता द्वारा हुई प्रतिहिंसा गहन जाँच की उमपेश्ठा करतौ है। “कलेक्टिव वायलन्स इन 
यूरोपियन पर्स्पेक्टिव (2आल्जार७ श0शाठ8 ॥॥ हिजएफशवआ॥ ?ला०ललीए0) में 
चार्स्स टिलि के अनुसार अधिकांश दंगे उस श्रमय हिंसक बन क्ये जब शासकों मे गैरकानूनी 
किन्तु अ्हिंसक आंदोलन को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया. आन्दोलन कर्ताओं की अपेश्ा 
सैन्य अथवा पुलिस द्वारा हत्या और फ्टाई अपिक हुई थौ। उस पर टिप्पणी करते हुए 
माइकल वाल्झर मानते हैं कि अमेरिका में भी ऐसा ही होता है'। (सौजन्य ? एसेज ऑन 
'डिसओबिडियन्स वॉर एन्ड सिटीजनशिप (६558)8 जा एं३00वएीका०8. पंख धाएं 
टऑम्श्राशा?ए १९७० पृ ३२) 

वही 

महाराष्ट्र मैं लोगों ने ब्रिटिशों के विक््ध किए असख्य “बध' के विषय में प्रेसिडेम्सी के राजकीय 

और न्यायिक अमिलेखों में बहुत सी सामग्री १८२० ४० के समय में मिलसौ है। उनमें एक 
“पुरम्दर यद' है जो रामोशीओं मे १८२६ २८ में बड़े पैमामे पर आयोजित किया था। 

जै मिल वही 

एम रामचनद्ररव भीए. बौ.एस एम.एलसी. (चेन्नाई १८१७) “द डेव्लपमेन्ट ऑफ 

इन्डियिन पोलिटी'प २९१ पर गोपालकृष्ण गोखले को उद्धृत किया है। 


२ विवरण 


यनारस की घटनाए 


विरोध बनारस से शुरू हुआ। बनारस उस समय उत्तर भारत का सबसे या 
शहर था। परम्परागत सस्थाए स्था कार्यवाही वहाँ सबसे अधिक विद्यमान थी। यह 
स्वाभाविक भी था। उस शहर में सरकारी सच्घधीशों मे इस कारण वहाँ मकान कर 
लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाया यह सभव है। और उस कारण से वां 
इसका विरोध भी उतना ही त्वरित गति से होना समव है। 

छस कर के विरुद्ध जनसामान्य का तर्क निम्नानुरुप था। उसकी जानकारी 
दस्तावेज के रुप में सुरक्षित पत्रव्यवहारों और बनारसवासिर्यों द्वारा कोर्ट में किए मए 
आवेदन से भी मिलती है। (जो कोर्ट ऑफ अपील और सर्किट कोर्टो द्वारा निरस्त की 
गई थी। इसके लिए एफ ऐसा कारण भी दिया गया था कि उन आवेदनों का प्रारूप 
और उसमें निहित जानकारी अनादरयुक्त और क्षोभ जनक है।) 

१. भूतपूर्ष मुल्सानो ने (सामान्यतः मालगुजारी कष्ठेजानेवाले) सरकार के 
अधिकारों को उसकी प्रजा द्वारा वशपरम्परागत रूप से अथवा हस्तान्तरण द्वारा प्राप्त 
निवास स्थानों पर लागू नहीं किया था। उसका फारण यह है कि नियास स्थान के रूप 
में सपत्ति रखनेवाला उसे बेचता है तो उस विक्री को सामान्य प्रकार की ब्रिवी में से 
मुक्त माना गया है। इसलिए इस प्रकार का कर समग्र समाज के अधिकारों पर 
आक्रमण के समाम है. जो न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों फे विरुद्ध है। 

३२ साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि मकान वार पुलिस के लिए खर्य पूरा 
करने के लिए ही लगाया गया है। बंगाल और बिहार प्रातो में तो पुलिस फे लिए या 
स्टैम्प झ्यूटी और अन्य फरों में से किया जाता है. और बनारस में वष्ठ भू राजस्व से 
किया जाता है सो फिर यह घर कर लागू करने का उद्देश क्या है ? 

३ यदि शार्पों का आपघार लिया जाए तो मनारस शहर और उसके 
>गरपास के पाँच पोस फा क्षेत्र धार्विक स्थल माना जाता है और रारकार के 


विवरण पष 





अधिनियम १५ १८१० अनुसार धार्मिक स्थर्लों को कर से मुक्ति दी गई है। 

४ बनास्स में लगभग ५० ००० मकान होगें जिनमें से १/३ जितने तो 
हिन्दुओं और मुसलमानों के धार्मिक स्थल हैं। तथा ये मकान मुसलमानों और हिन्दुओं 
द्वारा दिए गए दान से बने हैं। इसलिए शेष मकानों पर का कर तो फाटकबदी के खर्च 
को पूरा करने में अपर्याप्त होगा। इसलिए इस प्रकार कर अनेक लोगों को मुश्किल में 
डालने के लिए ही लागू किया गया है जो ठीक नहीं है और सरकार की शुभ भावना 
के अनुरूप भी नहीं है। 

५ अनेक मकानमालिक तो ऐसे हैं कि वे अपने मकानों का जीर्णोद्धार भी नहीं 
करा सकते या फिर से चिनवा नहीं सकते। इसलिए ये मकान जीर्णशीर्ण हालत में पडे 
हैं। परिणाम स्वरूप जो मकान के किराए पर जी रहे हैं उनके लिए तो बहुत भारी 
मुसीबत खडी होती है। अत ऐसे लोग कर कहा से भर सकेंगे? 

६ आपको तो आपके गरीब आवेदकों का कल्याण और सुख में वृद्धि हो ऐसा 
करना चाहिए इसके स्थान पर हमें फायदा होना या लाभ मिलना तो एक ओर रहा 
उसके विरुद्ध हमारे सर पर सतत एक या दूसरा बोझ लादा जा रहा है। 

७ अभी तो बने रहना भी मुश्किल है। उसके लिए कोई साधन भी नहीं 
मिलता। उस पर स्टेम्प ख्यूटी कोर्ट फीस वाहन-ष्यवहार और नगर-उपकर दोनों 
को असर हुआ है। दोनों त्रस्त हैं। उस पर यह नया कर तो घाव पर नमक छिडकने 
के समान है। परिणाम स्वरूप हिन्दु और मुसलमान दोनों को वेदना और हताशा हो 
रही है। उसके साथ आपका उस ओर भी ध्यान खींचना जरूरी है कि उस प्रकार के 
सतत बढते योझ के कारण पिछले १० वर्ष में चीज वस्तुओं का भाव १६ गुना बढ 
गया है। उस स्थिति में जिनके पास जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं उनके लिए यह 
अतिरिक्त कर भरना किस प्रकार सभव है। 

फर लागू करने में सर्वप्रथम बनारस के ही सत्ताधीश थे। इसका कारण यह था 
कि उनके पास प्रशासनिक तथा सैन्य सहारा भी पय्यप्ति मात्रा में था और उस दृष्टि 
से ये बहुत अधिक सुध्यवस्थित और सबल थे। समवत इस कारण से ही अथवा 
किसी अन्य कारण से मनारस के समाहर्ता ने मकान का कर निश्चित करने के लिए 
उस कर के लागू होने के सात ही सप्ताह में उसे वसूलने के लिए शीघ्रता से और 
सूक्ष्मता से जाँच के साथ कदम उठाने शुरू कर दिये थे। दिनाक २६ नवम्यर को तो 
बनारस के समाहर्ता ने बनारस के न्यायाधीश को मकान कर वसूल करने के लिए 
उनके निश्चय तथा उस हेतु प्रारम्भ किए गए अकन के बारे में जानकारी भी दे दी और 


१६ भारतीय परम्परामें असहयोग 
भ्रम ( कक" "कक "पवन "पक: काका ---- पा -::- आरा --:- का पका “आयात -'::+: प्रा - पान 


साथ ही उन्होंने प्रार्थना की कि उस कर के सबंध में सूचना देनेवाली नकलों फो अलम 
अलग थानों में लगा दिया जाए। साथ ही उन्होंने न्यायाधीश से यह भी प्रार्थना फी कि 
कर का निर्धारण (अकन) हो तब निर्धारण करनेयालों को समवित सहायता करने के 
लिए मोहल्ों में पुलिस को भी भेजें। दिनाक ६ दिसम्बर को समाहर्ता ने न्यायाघीजञ को 
अनेक सूधनाएँ भेजी थीं और थानेदारों आदि के द्वारा तत्काल सहायता प्राप्त हो इसके 
लिए भी प्रार्थना की थी। समाहर्ता के उस पत्र की दिनाक ११ दिसम्यर को ही 
न्यायाधीश ने उत्तर मिजवा दिया था और सूचित किया था कि उस प्रकार की सूचनाएँ 
दी जा चुकी हैं। साथ ही यह भी बताया था कि उस समय तो निधरिकों के साथ 
पुलिस भेजना पडे ऐसा मुझे नहीं प्रतीत होता। फिर भी उन्होंने क्लेक्टर को यह भी 
आश्वासन दिया था कि जिस किसी मकानमालिक के द्वारा आपके अधिकारियों को 
नियमानुसार कर्तव्यपालन में कोई अवरोध उपस्थित किया जाएगा तो ऐसी सूषना 
आपसे प्राप्त होते ही मैं पुलिसदल के अधिकारियों को आदेश का अमल करने में 
सहायक बनने के लिए निश्चित सूचना तत्काल ही दे दूँगा। 
इस प्रकार अकन प्रारम्भ हो गया किम्मु उसका उतना ही विरोध भी होता 

रहा। अत कार्यवाहक न्यायाधीश मे दिनाक २५ दिसम्यर को कोलकता में सरकार 
फो सूचित किया कि : 

मुझे सरकार के माननीय गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को जानकारी देगी है 
कि विनियम १५ १८१० अनुसार कर लागू करने की व्यवस्था के प्रति मगर के सभी 
लोगों में अत्यधिक उत्तेजना और विरोध फैलने से स्थिति गभीर बनी है। 

भूमिका प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा था 

लोगों में भारी जोशखरोशी रोष और हंगामा प्रवर्तित है वे दूकानें बद कर 
अपने दैनिक ध्यापार धधे को छोड़ कर भारी सख्या में एकत्रित हो रहे हैं और अपनी 
माग तत्काल पूरी करने के लिए मुझ पर दवाव या रहे हैं। स्राथ ही मुझे कर निर्धरिण 
फरनेवाले कर्मचारियों को सरफार से आदेश मिलने सक रोके रखने के लिए समाहतां 
को निर्देश देने के लिए कह रहे हैं। मैंने लोगों को रामझ्ना दिया है कि उनके आपैदन 
सरफार फो भेज दिए जाएगें। परन्तु सरकार की ओर से कोई आदेश म मिलने तक 
यह विनियम यथावत लागू एहेगा। इसलिए उस संध में किसी भी प्रकार का अवरोष 
अधवा ऐसी अन्य किसौ कार्यवाही फा मैं विरोध ही कहरूँगा। प्रवर्तमान अशाति यो 
जज कर फै मैंने उनके मन में अपेदा निर्माण की है जो निराशा में परिवर्तित हो कर 
करनिर्धारण से जो कठिनाई निर्माण हुई है उरो और यदा देगी। 
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उसके तीन दिन बाद उन्होंने दिनाक २८ को एक और पत्र भेजा 
गत्त दिनाक २५ की शाम उपद्रवी लोगों की भीड़ नगर के विभिन्न स्थानों और 
सिकरोल के बीच एकत्रित हो गई थी और उन्होंने उपद्रव शुरू किया था। यद्यपि अपने 
रक्षक दल को तत्काल जमा होते देखकर ही उपद्रव थमने लगा था। पुन २६ की 
सुबह भीड इकट्ठी नहीं हुई। और मेरी धारणा बनी कि लोग बिखरकर शात होने लगे 
थे और नियत्रण में रहे थे। 
परन्तु दोपहर के बाद सघर्ष की स्थिति फिर से निर्माण हुई। पूरे नगर में सभी 
यर्गों के हिन्दू और मुसलमान एकत्रित हुए और जबतक मैं समाहर्ता को सीधे मिलकर 
सभी कर निर्धारक कर्मचारियों को वापस न ले लू और कर समाप्त होगा ऐसा पक्रा 
आश्वासन न ला दू तब तक अपने सभी व्यवसाय बन्द रखने का निर्णय किया। उनकी 
ऐसी धारणा थी कि ऐसे सर्वसामान्य विवाद की व्यापक स्थिति के अस में वे उनकी 
इच्छानुसार राहत मेरे पास से लेकर ही रहेंगे। बनारस नगर के लगभग सभी वर्ग के 
कारीगर लोग अर्थात्‌ लोहार मिस्त्री दर्जी नाई जुलाहे कहार आदि एकमत होकर 
उस सघर्ष में साथ थे और यह सघर्ष ऐसा जोर पकडता गया कि दिनाक २६ को तो 
अन्तिम सस्कार करनेवाले लोगोंने भी अपना काम बन्द करने के कारण कई शव बिना 
दाह सस्कार किए गगा में बहाए जा चुके थे। उसमें से अनेक वर्ग के लोग बडी सख्या 
में अन्य लोगों के समूष्ठ के साथ नगर के एक निकट के स्थान पर एकत्रित हो गए थे 
और उन्होंने घोषित किया कि जब तक मैं उनके सघर्ष का मुद्दा स्वीकार न कर लूँ तब 
तक सैन्य बल के सिवाय उन्हें कोई हटा नहीं सकेगा। 
३१ दिसम्बर को कार्यवाहक न्यायाधीश ने अपने सूचना सदैश में यह भी 
बताया था कि 
कुछ हजार लोग तो रातदिन नगर में किसी एक स्थान पर इकटछ्ठे होते हैं 
अपने अपने वर्गो में विभाजित हो जाते हैं और सघर्ष में जुडने में झिझकने वाले लोगों 
को दण्डित करते हैं। इस प्रकार इस विनियम के प्रति एक व्यापक विरोध और 
तिरस्कार दिखाई दे रहा है और यदि किसी भी व्यक्ति की ओर से इस साजिश से 
वापस लौटने का तनिक भी सकेत होने पर उसकी सार्वजनिक निन्‍दा और तिरस्कार 
किया जाता है यही महीं तो उसे उसकी जाति से निष्कासित कर देने तक की 
स्थिति उत्पन्न हुई है। 
अधिकारियों के ऐसे अनेकों प्रयासों के बावजूद पडयत्र कायम था। उसी बीच 
कार्यवाहक समाहर्ता को न्यायाधीश ने कोर्ट ऑव्‌ अपील और कोर्ट आँव्‌ सर्किट के 
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वरिष्ठ न्यायाधीश को अपने प्रवास से तत्काल वापस मुख्यालय में लौटने फो का 
कोर्ट ऑव्‌ अपील और कोर्ट आँव्‌ सर्किट के न्यायाधीश का बनास्स फे राजा और 
स्थानीय समाज के अग्रणियों पर अध्छा प्रभुत्व था। समाहर्ता दिनाक १ जनवरी 
१८११ के दिन वापस आ गया और दूसरे ही दिन उसने कोलकता में सरकार को 
लिखा कार्यवाहक न्यायाधीश ने भी लिखा 

मकान कर लागू होते ही विरोध दिनों दिन यढ्ता जा रहा है और उसने 
गम्भीर रूप घारण कर लिया है। सरकार का आदेश नहीं आता तब तक लोगों ने नगर 
छोड़ कर किसी एक स्थान पर इकट्ठा होकर व्ीं बने रहने का निर्णय कर लिया है 
मेरे या स्थानीय अधिकारियों की ओर से दिए जानेवाले किसी भी आश्वासन का जरा 
भी असर नहीं दिखता है। उन्हें केवल सरकार की ओर से करमार्फी के आदेश फी 
प्रतीक्षा है। किसी भी स्थिति में कर नहीं भरने का उनका निर्णय है। उनका निर्णय 
यदलपाने के लिये कोई उन्हें नहीं समझा सकेमा ऐसा मेरा विश्वास हो गया है। 

समग्र प्रात में इस तरह लोग संगठित हो एहे हैं ऐसा मानने के लिए एक से 
अधिक कारण हैं। किसी अन्य कारण से एकत्रित हुए लोहारोंने तुरन्त ही इस प्यार 
में प्रमुख भूमिका स्थीकार कर ली और पूरे प्रान्त से यडी सख्या में यहा आ पहुषे है। 
इससे प्रजा की कठिनाई घढ गई है। खेती पर इसका गम्भीर परिणाम होगा और 
असन्तुष्टों की सख्या यढेगी। साथ ही लोगों में यह धारणा भी यनी है कि आसपास के 
अन्य नगर के लोग भी मनारस के इस सघर्ष की समर्थन दे रहे हैं। 

उसी दिन बनारस के समाहर्ता ने इस घटना के विषय में विस्तृत जानकारी दी 
और लिखा 

मुझे यताया गया कि लगभग २० ००० से भी अधिक लोग घरने पर पैठ गए 
हैं। उनकी माग थी कि कर समाप्त नहीं होता तब सक ये हटेंगे नहीं। उनकी सख्या 
दिनप्रतिदिन मढ रही है पर्योवि' प्रत्येक समुदाय के अग्रणियों ने अपने बधुओं फो 
इसके लिए एकत्रित और एक होने फे लिए कहा था। उसमें फोई एक पक्ष अथवा वर्ग 
अधिक एत्साही अधवा अधिक दृढ था तो ये लौहार ही थे। वे यहुत उच्चेजित थे और 
अपने यांपयों यो उध्चेजित फर रहे थे। इतना ही नहीं तो दूर सुदूर से यापवों वो यम 
छोड पर आने के लिए आह्ठान दिया जाता था साकि खेतीयाडी और जमीनदारी रुफ 
जाने से ये भी इस सर्प में जुड़ने येः लिए बाध्य ऐो जाएँ और पूरा देश इस कर फो 
वापिस लेने के विषय में दृढ तिय हो जाए। 

इन लोहारों के राथ अन्य जाति पथ और विचार के लोग जुड़ गये हैं और 
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आपस में सौगघ ले दे रहे हैं एसी मेरी जानकारी है। 
अभी तत्काल तो कोई प्रत्यक्ष हिंसा करने का उनका उद्देश्य नहीं लगता। बिना 
हथियार के रहने में ही उन्हें अपनी सुरक्षा लगती है। क्योंकि (उन्हे पक्का विश्वास है) 
ऐसे शात॒ अनाक्रामक दुश्मनों के विरुद्ध घातक शर्स्त्रों का उपयोग नहीं होगा। इन लोगों 
का ऐसा विद्यास ही अधिकाघधिक लोगों को एकत्रित कर रहा है। वे समझते हैं कि 
नागरिक सत्ता उन्हें हटा नहीं सकती और सेना इसके लिए जाएगी नहीं। 
उस विद्रोह के अन्य शहरों के साथ के सबंध का निर्देश करते हुए उसने 
बताया कि 
मुझे कुछ विश्वसनीय अधिकार सूत्रों से पता चला है कि पटना के निवासियों 
ने बनास्स के निवासियों को ऐसा लिख भेजा है कि इन से उन्हें बहुत मार्गदर्शन 
मिलेगा। अर्थात बडी सख्या में इकट्ठे होकर बनारस के लोग उस कर का अच्छा 
विरोध दिखा सके हैं और यदि वे लोग अमीनाबाद के लिये माफी प्राप्त करने में सफल 
होंगे तो पटना भी इस पद्धति का अनुसरण करेगा। 
दिनाक ४ जनवरी तक परिस्थिति शात होती गई और कार्यवाहक न्यायाधीश 
अपने द्वारा उठाए गये कदर्मों से जैसे कि लोहारों को वापस युलाने के लिये जमीदारों 
पर ढाले गये दबाव और अन्य अग्रगण्य नागरिकों की ओर से मदद से खुश था। फिर 
भी उसे लगता था कि 
परन्तु सानुकूल लगनेवाली इस स्थिति पर अधिक विश्वास रखना उचित नहीं 
है क्योंकि धार्मिक नेता और अन्य गणमान्य लोग अभी भी अपने इरादे में अविचल 
लगते हैं। ये लोग जनमानस को भ्रमित कर समझाकर छउकसा रहे हैं। प्रत्येक जाति 
के अग्रणी को उनके समूह से कोई भी इस सगठन से पीछे हटता दिखाई देने पर उसे 
जाति से निष्कासित्त करने के लिये बाध्य किया जाता है। वे लोग नगर के समी क्षेत्रों 
में अपने गुप्तचरों को दोषी को पकड़ने के लिए भेज रहे हैं। मैने उस काम के लिए भेजे 
गए लोगों को पकड़ा भी है। यद्यपि उससे दूसरे लोगों को यह कृत्य करने से रोका नहीं 
जा सकता। 
दिनाक ४ जनवरी तक परिस्थिति इस हद तक सुधर गई कि कार्यवाहक 
न्यायाधीश बहुत सतोषपूर्वक स्पष्ट कर सका कि इस शहर के निवासी अब सरकार 
की सपा के सामने उच्छूखलता की स्थिति बनाए रखने के खतरों और आदोलन की 
अनुपयोगिता को समझ गए हैं" इसके साथ किस भयावह स्थिति पर पूर्ण नियत्रण पाया 
है इसका निरूपण करते हुए उसने लिखा 
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नगर के सभी प्रकार के लोग अपने अपने वर्गों में नगर के किसी स्थान पर 
इकट्ठे हो गए थे अपने अपने वर्गों में विभाजित हो गए थे उद्देश्य सिद्ध नहीं होने तक 
वहा से न हटने की सौगध उन्होंने खाई थी और दिनप्रतिदिन उनकी सख्या बढ रही 
थी और सकलल्‍्प दृढ होता जा रहा था। उन्होंने प्रान्त के हर गाव में धर्मपत्री पहुँचाने 
के लिए खास दूतों की नियुक्ति की और प्रत्येक परिवार से एकएक व्यक्ति को 
बनारस भेजने का सन्देश दिया। हजारों लोहार कुणयी कोरी आवेश में आकर अपना 
घरबार छोड कर यहाँ इकट्ठे हुए । उसी समय नगरजन नगर छोडने लगे थे। जो लोग 
अनिच्छुक थे उन लोगों को गृहत्याग करने के लिये बाध्य किया जाता था और जो 
लोग उस सपघर्ष में जुड़ने में ठीलापन दिखाते थे उन को दण्डित किया जाता था। 
प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्तिने अपने अपने स्रोतों के अनुसार योगदान दिया और 
आवश्यक धनराशि भी जमा की। इस प्रकार जो लोग दैनिक कमाकर खाते थे ऐसे 
लोगों को मदद करने की व्यवस्था भी की जाती थी। 
उसने आगे खुलासा किया 
इस प्रकार इकट्ठे हुए लोगों के लिए ईघन सेल और अन्य उपयोगी सामग्री 
पहुचाई जाती रही थी परन्तु तब नगर में अनाज के अतिरिक्त कोई वस्तु उपलब्ध 
नहीं थी। धार्मिक नेता धर्मभीरु लोगों पर के अपने प्रभाव से उन्हें एकजुट एखने का 
प्रयास करते थे। इस प्रकार पूरा सगठन व्यापक बन रहा था। इसलिए पुलिस कर्मियों 
के लिए जो लोग सगठन में जुझना नहीं चाहते थे ऐसे कुछ लोगों को अलय कर उन्हें 
सुरक्षा प्रदान करना मुश्किल होता था। 
नाव घलानेवाले मुस्लिमों के सदर्भ में उन्होंने बताया कि 
हुधर मल्लाहों के उस प्रघर्ष में जुडते ही नदी पार करने में दोनों ओर के 
लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पडता था। जल व्यवहार लगभग उप्प हो 
गया था। उसलिए मुझे ढिंढौरा पिटवाने की जरूरत पडी कि नाववाले यदि माव बद 
रखेंगे तो सरकार नावों को जप्त कर लेगी। यह सुन कर माव वाले अपने काम पर आ 
मए। दूसरी और आन्दोलन में सम्मलित विभिन्न वर्गों के कुछ लोगों को पुलिस ने 
पकडकर अत्यन्त फठोर दण्ड दिया। ऐसा दण्ड बार यार दिया गया जिसे देखकर शेष 
लोगोंने अपराध करना छोड़ दिया। 
उसके अतिरिक्त कठिनाइयों और धान के अनुभवों और उस सच में उन्हें 
दी गई सीख के बारे में उलेख करते हुए उन्होंने लिखा था कि 
दे समझते हैं कि यिजर जाने के बाद ही सरकार के हस्तक्षेप की आशा की 
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जा सकसी है। अतः उन्होंने इसलिए आन्दोलन के सभी वर्ग के लोगों को दैनन्दिन 
व्यवसायों में वापस लग जाने के लिये समझाने हेतु सबकुछ करने की सिद्धता प्रदर्शित 
की। परिणाम स्वरूप बहुत बडा बदलाव दिखाई दिया। कल और आज नगर की कई 
दूकानें खुल गईं और दैनन्दिन उपयोग की घीज वस्तुएँ मिलने लगीं। बडी सख्या में 
लोग अपने व्यवसारयों में वापस लौटे हैं और विद्रोह लगभग शात सा हो गया है। मुझे 
विश्वास है कि कुछ दिनों में तो जमाव टूटने लगेगा और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। 
इस बीघ उससे पूर्व की स्थिति विषयक रिपोर्ट कोलकता सरकार को पहुँच 
गया थां। इस घटना के सबध में गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को ५ जनवरी को 
सबसे पहली सूचना मिली। उस समय दिनाक ३१ दिसम्बर के दस्तावेज मिलने फी 
स्वीकृति देने के साथ तथा बनास्स से प्राप्त आवेदनों की भी स्वीकृति देते हुए सरकार 
ने सूचित किया कि कर दूर करने के लिए कोई ठोस कारण उन्हें नहीं दिखता है। 
सरकार का मानना था कि कर हलने के लिए होनेवाले दगे और आदोलन के सामने 
घुटने टेकना सामान्य नीति के सिद्धान्त की दृष्टि से बहुत ही बेतुका माना जाएगा। 
इसलिए कार्यवाहक न्यायाधीश द्वारा उठाए गए कदम को उचित मानते हुए सरकार 
द्वारा पत्र में और भी स्पष्टता की गई कि 
यद्यपि इस प्रसिद्धि के साथ लोगों को यह भी बता देना चाहिए कि सरकार 
के निर्णय अथवा आदेशों का अब इसके बाद कोई भी विरोध करेगा तो गभीर खतरा 
या आपत्ति को निमत्रण देगा। साथ ही यह भी बताया जाए कि (सरकार) अपने विवेक 
से उचित लाभ या माफी देने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग करेगी परन्तु गवर्नर 
जनरल उन काउन्सिल गैरकात्तूनी जमार्वों के दबाव अथवा उनके आवेदनों अथवा दर्गो 
अथवा शोर मचानेवाली सभार्ओं या कार्यक्रमों के सामने झुकनेवाली नहीं है। 
इसके लिए उचित सलम्नता सो यही हो सकती है कि लोगों को फाटकबदी से 
मुक्त किया जाए” क्योंकि यह फाटकयदी के लिए चौकीदारों का वेतन उनके दरवाजों 
की मरम्मत के लिए स्वैष्छिक दान दिया है और उसकी व्यवस्था में भी योगदान दिया 
है इसलिए उस सबध में उसके बाद के खर्घे-सरकार के सामान्य कोप से ही आवटित 
किये जाएँ। सरकार के इस कदम के समाचार सेना के अधिकारियों के साथ मत्रणा 
करने के बाद और उचित व्यवस्था करने के उपरान्त लोगों को पहुँचाए जाएँ। साथ ही 
पूर्व के अनुच्छेद में दर्शाए हुए सरकार के विचार भी उन्हें पहुचाये जाएँ। 
स्थिति की गरभीरता विषयक २ जनवरी का रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकारने ७ 
जनवरी को सैन्यबल का किस प्रकार उपयोग किया जाए इस समध में सूचनाएँ भेजीं। 
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सरकार को लगता था कि सरकार के सत्ताधीर्शो द्वारा सीधी घोषणा होते ही लोग सही 
मार्ग पर आ जाए अथवा तो उन्हें ऐसे गैरकानूनी कृत्य जारी रखने से उनपर वे 
कितनी कठिनाई आ सकती हैं इसकी समझ आयेगी'। इसके साथ सरकार द्वारा 
तैयार किया गया घोषणापत्र भी जोडा ग्या था जिसका किस समय उपयोग करना वह 
बनारस के सत्ताघीशो के विवेक पर निर्भर था। इसके साथ ही सरकार ने घोषित कर 
दिया कि उसे इस विनियम को वापस लेने का कोई ठोस कारण नहीं दिखाई देता 
था। इसके साथ सरकार के घोषणापत्र में बताया गया था कि न्यायाधीश और समाहर्ता 
को कर्तव्यपालन में सहायता करने के लिए सेना के ऑफिसर कमान्डिंग को आदेश दे 
दिया गया है। समापन में लिखा गया 

गवर्नर जनरल इन काउन्सिल पूरी सवेदना और सहानुभूति के साथ कानून 
का उल्लघन करने वाले हठी या जिद्दी लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि उनका ऐसा 
व्यवहार जारी रहेगा तो वह्द राजद्रोह माना जाएगा और थे अपने लिए गभीर स्थिति को 
निमत्रित करेंगे। सरकार प्रत्येक आवेदन पर पर्याप्त ध्यान दे रही है तथा समाज के 
प्रत्येक वर्ग को पर्याप्त सुरक्षा देने के लिए प्रयत्नशील है यह यात सर्वज्ञात है परन्तु यह 
नहीं चलाया जा सकता कि अधिकारियों के सभी उचित प्रयासों फी अवमानना कर 
लोग ऐसे गैर कानूनी जमाव निर्माण करके उपद्रव मचाए। 

जनवरी ७ इस घोषणापत्र के प्रसिद्ध करने की तारीख से जनवरी ११ के 
यीच (हस्लैण्ड के निदेशक सचाधी्शों को १२ जनवरी १८११ यो लिखे गये राजस्व 
पत्र के अनुसार) गभीरता से विचारणा करने पर गवर्नर जनरल छन काउन्सिल को 
लगता था कि इस कर में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। जो सुधार उस कर 
के अमल से जिन पर इस फर का सर्वाधिक असर पड सकता है ऐसे लोगों की 
स्थिति का विधार कर इस सुधार के समध में सोचा गया है। परिणाम स्वरूप दिनाक 
४ जनवरी को म्यायाधीश की ओर से कुछ उत्साह प्रेरक रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार 
ने उसके दिनाक ११ के दो पर्रों द्वारा बनारस के सचाधीझो का धार्मिक स्थानों से 
सबंधित कानून की धारा के प्रति ध्यान आकर्षित किया था और एकदम निधली कवा 
के लोगों के निवास स्थानों को उस कर से मुकित देने का निर्णय भी स्पष्ट फर दिया 
था | और जिसकी कीमत लगभग न के बरायर है ऐसे निवास स्थानों से सरकार का 
आय प्राप्त करने का हेतु हो ही नहीं सकता। 

सरकार के इस मनोमाव को जनसामान्य के सम प्रस्तुत करते हुए उसमें 
जोडा गया 


ताज 
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वर्तमान आदेशों की सूचना के साथ विभिन्न वर्गों के लोग जिन्हें उस ष्यवस्था 
से लाभ होने वाला है उन्हें यह किस प्रकार पहुँचे उसका आपको ध्यान रखना है। 
उसके लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ कोई ढीलापन न हो और लोगों की भावना 
और स्वमान को ठेस न पहुँचे यह भी देखें क्योंकि इस समय सरकार के लिए यह 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। 

मान्यवर यह अवश्य चाहते हैं कि यदि लोग उनके राजद्रोह अथवा अपराधी 
कृरत्यों को स्थानीय अधिकारियों के समक्ष कबूल करने अथवा मान लेने के लिए राजी 
होते हैं तो उचित करमुकित्त दे दें। 

बनास्स फी जनता द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन को सरकार के दिनाक ५ 
जनवरी के आदेश द्वारा सर्वथा अस्वीकृत कर दिया गया है यह समाचार बनारस की 
जनता को दिनाक १३ जनवरी को प्राप्त हुआ। इसके बाद १४ जनवरी से जनता फिर 
एकत्रित होने लगी। इस बीच दिनाक ७ को सरकार द्वाय प्रकाशित घोषणापत्र भी 
बनारस की जनता तक पहुँच गया था और जनता अपनी अन्यायपूर्ण कार्यवाह्दी से 
वापस लोटेगी एसा मानकर कार्यवाष्ठक न्यायाधीश ने सरकार को बताया कि वह 
घोषणापत्र दिनाक १८ के दिन वे प्रकाशित करना चाहते हैं। परन्तु (बनारस के) सेना 
के ऑफिसर कमान्डिंग ने बताया था कि जेब तक लखनऊ से ज्यादा सैन्य उन्हें प्राप्त 
नहीं होता तव तक (प्रशासन पत्र को) आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए वे 
असमर्थ हैं। उस बीच दिनाक ११ के (धार्मिक सस्थानो को कर मुक्ति देने सबंधी) 
सरकार के आदेश बनास्स के सत्ताधीर्शों तक पहुँच गए थे परन्तु कार्यवाहफ 
न्यायाधीश को लगा कि 

जो लोग इस प्रकार के अनुचित और अन्यायी कार्यकलापों में लगे हैं वे 
प्रसन्न तो नहीं ही हैं। फिर भी ऐसे लोगों को सरकार का सदाशय क्या हैं यह भी 
समझाने की सभावना भी नहीं है। 

दो दिन बाद दिनाक २० को न्यायाधीश ने बताया कि परिस्थिति में विशेष 
अन्तर नहीं आया* है इसलिए “बहुत सुधार की उन्हें बहुत कम आशा'* है। उन्हें तो 
सबसे अधिक घिन्ता अधिक दर्लो के आने की थी जिससे वे सरकार के आदेशों का 
अमल कर सके'। विशेष में उन्हें लगता था कि दिन प्रतिदिन ऐसे लोगों को बिखेरने 
का महत्त्व भी बढता जा रहा है और साथ ही उन्हें उनकी राजद्रोही और अनावश्यक 
गतिविधियों को समाप्त करने के लिए बाध्य करने की जरूरत भी बढती जा रही* है। 
उसने आगे कहा 
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मेरा दृढ मत है कि राज्यसत्ता की अवमानना करने की यही स्थिति यदि बनी 
रहती है तो प्रजा को देश की सरकार के प्रति जो आदर की भावना होनी चाहिये वह 
दिनप्रतिदिन कम होती जाएगी। (अभी भी वह कम हुई ही है।) 

इसी पत्र में उन्होंने और भी स्पष्ट किया कि 

सरकार के विनियम १५ १८१० को चालू रखने के प्रस्ताव की जानकारी होते 
ही अत्यन्त आपत्तिजनक और उप्तेजनापूर्ण पर्चे मुहल्ों में वितरित होने लगे। एसे दो 
पर्घों की नकल सरकार के समक्ष प्रस्सुत करने के लिए आपको भेज रहा हू। मैंने ऐसे 
पर्चे प्राप्त कर देने वाले लोगों को ५०० रूपये का इनाम घोषित किया है। मैं आशा 
करता हूँ कि पर्चे की सामग्री और प्रयोजन देखते हुए यह इनाम ज्यादा नहीं लमेगा। 

इस प्रकार सच्चाधीशों के द्वारा किए गए अमाप प्रयासों के कारण जनता की 
एकता और विश्वास क्रमश टूटते गए। ऐसा लगा कि न्यायाधीश की हताशा ही थी। 
उस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के कुछ ही दिनों में बनारस के सचाघीशों के प्रयासों का 
प्रभाव दिखने लगा था। इसके बाद न्यायाधीश ने बताया कि (बनारस के) लोगों ने 
एक समूह में मिलकर कोलकता जाने का विचार किया है और मार्ग में उन थहरों को 
शामिल कर लेने की योजना है जहाँ मकान कर लागू किया गया है। तथा इस समूह 
में प्रत्येक घर से एक एक व्यक्सि को जुड़ने के लिए पता दिया गया है अधपा अपने 
प्रतिनिधि को भेजने के लिए कहा गया है। जो यह भी नहीं कर सकते उन्‍हें अपनी 
शक्ति के अनुरूप इस अभियान के लिए योगदान देने के लिए बताया गया है जिससे 
जो (कोलकता) जाना चाहते हैं उन के खर्च में सहायता हो। 

बात उप मुद्दे पर आई तब बहुत कम लोग जाने के लिए तैयार हुए क्यों कि 
रास्ते में विघ्न थे! दूसरे उस योजना में योगदान देने के लिये भी तैयार नहीं थे क्यों 
कि वे समझ गए थे कि उनका उद्देश्य कभी पूरा होनेवाला नहीं था। 

हसी बीघ कोर्ट ऑफ अपील और सर्किट समक्ष प्रस्तुत पी गई एक अन्‍य 
अपील के बारे में भी निर्णय आ गया 

यह आवेदन ऐसे लोगों ने प्रस्तुत किये हैं जो (देश के) विनियम के विरोध में 

दृढतापूर्वक सघ की रचना कर एकत्रित हुए हैं जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है। इस 
आवेदन की शैली और मायना अयमानना युक्त है। यह भी उसे मान्य म करने का एक 
कारण है। 

न्यायाधीश के अनुसार इन सभी घटनाओं के कारण (जनता में) मतभेद 
और विरोध शुरू हुए। बहुतों ने समर्थन वापस ले लिया। परिणामस्वरूप जनता की 


हि 
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नैतिक ताकत टूट गई। इस स्थिति में कुछ पुराने और निछावान सरकारी कर्मचारियों 
ने अद्भुत सेवा निभाई जिससे प्रजा की उलझन बढती ही चली और अतत उन्होंने 
बनास्स के राजा की सहायता से सरकार की कृपा की माग की। यद्यपि जनता झुक 
अवश्य गई थी फिर भी परिस्थिति सामान्य से कहीं भिन्न थी। उसके बाद भी 
कार्यवाहक न्यायाधीश ने अपने दिनाक २८ जनवरी के रिपोर्ट में उस सामान्य माफी 
के बारे में सुझाव दिया था क्योंकि नगर में रहनेवाले प्रत्येक नागरिक का हृदय उसके 
साथ जुडा है और “सा को पुष्टि प्रदान करनेवाला कदम तो शायद बहुत पहले ही 
लिया जा चुका है । 
कार्यवाहक न्यायाधीश की रिपोर्ट को ध्यानमें रखते हुए, सरकार दिनाक ८ 
फरवरी को जनता द्वारा स्वीकार की गई ताबेदारी का अत्यन्त सतोषपूर्वक स्वीकार 
करती है और न्यायाधीश की कार्यवाही का समर्थन करती है। साथ ही जिन लोगों ने 
सरकार को समर्थन दिया था उन्हें खिलावत देने का निर्णय किया गया है। साथ ही 
फाटकयन्दी को समाप्त न करने के सरकार के पूर्व के निर्णय को यथावत्‌ रखने का 
न्यायाधीश का सुझाव भी स्वीकार्य मानती है तथा घरों और दूकानों पर लिये 
जानेवाली कर के समान राशि जिन्होंने फाटकयधी में भी दी है उन्हें उस राशि से 
माफी कर देने के लिए भी लैयार है। फिर भी सामान्य माफी विषयक न्यायाधीश के 
सुझाव को अस्वीकार्य करते हुए सरकार ने बताया था कि 
राजद्रोह्ी और अन्यायपूर्ण आचरण करनेवाले बनारस के लोगों को आम माफी 
देना मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को उचित नहीं लगता है। उल्टे उनका तो 
मत ऐसा है कि इस प्रकार का आचरण भविष्य में फिर से न हो इसलिये इन 
अपराधियों को ऐसा उदाहरण रूप दण्ड देना चाहिये फि और कोई इस प्रकार का 
आचरण करने का साहस न करे। उनके उपर सीधा सीधा मुकद्दमा चलाना चाहिये। 
परन्तु मान्यवर का मानना है कि ऐसे मुकद्दमे सख्या में अधिक नहीं होने चाहिये। 
मान्यवर का यह आशय ध्यान में रखते हुए आप ऐसे लोगों के नाम दें जिनके विरुद्ध 
आप मुकद्दमा दायर कर सकते हैं साथ ही इन लोगों के नाम देने के लिये कौन से 
आधार है उसकी भी विस्तृत जानकारी दें। 
परन्तु साथ ही न्यायाधीश को यह भी बताना जरूरी है कि उस प्रकार की 
कानूनी कार्यवाही मर्यादित सख्या में ही होनी चाहिए। 
उस बीच जनता को झुकाने के लिए बनारस के राजा ने और अन्य वफादार 
सरकारी मौकरों द्वारा शुरू की गई कार्यवाही उससे भी आगे निकल गई थी। दिनांक 
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७ फरवरी के दिन बनारस के राजा द्वारा बनारस के निवासियों मे प्रस्तुत किया हुआ 
आवेदन न्यायाधीश को दिया गया जो उसने सरकार के समश्ष प्रस्तुत किया था। इस 
आवेदन को अतिम आवेदन बताते हुए आवेदन के शब्दों में ही आवेदकों ने हिल्ल 
लोडशिप इन काउन्सिल को अति नम्नतापूर्वक बताया कि कानूनभग' करने की उन्होंने 
कभी कल्पना भी नहीं की थी। “इसके स्थान पर दिनाक १३ जनवरी को न्यायाधीश 
द्वारा प्रकाशित घोषणापत्र को पूर्ण रूप से शिरोमान्य मानकर उसे ईश्वरीय आदेश की 
तरह स्वीकृत करके सरकार की महेरवानी में सम्पूर्ण श्रद्धा के साथ हम उठ खड़े हुए 
थे और अपने निवास स्थान पर चले गए थे*। 

फिर भी सरकार ने अपने जनवरी ११ के आदेश की मर्यादा से जरा भी म 
हटते हुए (बनारस के) निवासियों के आवेदन की ओर ध्यान देना उचित नहीं समझा। 
पहले के सुधार के साथ यह आदेश एक सप्ताह याद दिनाक २३ फरवरी को 
न्यायाधीश ने बनास्स के राजा और अग्रगण्य निवासियों को भेज दिया था। न्यायापीश 
ने उसी दिन एक घोषणापत्र प्रकाशित करते हुए बताया कि अब शिकायत अथवा 
असतोब का कोई कारण नहीं बचा है। 

बनारस के अग्रगण्य निवासियों मे सरकार के इस निर्णय को भाग्य का फल 
मानकर स्वीकृत किया और उस के विषयमें जो आवेदन उन लोर्मों मे बनारस के राजा 
के माध्यम से सरकार को भेजा था तथापि ये न्यायाधीश के अभिप्राय के साथ सष्ठमत 
नहीं थे। उसके लगभग एक दर्ष बीतने के बाद दिनाक २८ दिसम्यर १८११ के दिन 
समाहर्तता मे रिपोर्ट दिया 

प्रारंभ में मैने मेरे अधिकारियों को सभी मालिक तथा किराएदारों जिनके 

मकान का निधरिण हो चुका है उसकी विस्तृत जानकारी लाने के लिए कहा। इसके 
लिए एक नोट भेजा जिसमें प्रत्येक मकाम के किराए की दर और निश्चित की गई कर 
की राशि की जानकारी का पत्रक तैयार करने के लिए कहा। साथ ही एक घोषणा 
करवाई कि यदि किसी ष्यक्ति को किराए की दर अथवा उसमें दर्शाए कर के संबंध 
मैं फोई विरोध है प्तो उसकी जानकारी दी जाए। ऐसा भी विचार किया गया कि उनसे 
जरूरी पूछताछ कर उसका हल निकालने का प्रयास किया जाए। घोषणा में ऐसौ 
जानफारी प्रस्तुत करने के लिए और उसके निवारण के लिए नगर में सप्ताह का एक 
दिन निश्चित करके बताया गया। किसी भी मकान मालिक अथवा किराएदार मे इसफी 
ओर न तो कोई ध्यान दिया अथवा म तो किसी ने कोई आवेदन दिया या विरोध 
किया। अधिकाश लोग घिढे हुए थे और घुप रहे और उन्होंने निर्धारकों को अपना 
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काम करने दिया। हाँ किन्तु ये कर सबधी जरूरी किसी भी प्रश्न का उत्तर देना टालते 
रहे। वे इस नियम से खुश नहीं थे य दशने के लिए ऐसा करते थे। उनकी धारणा 
थी कि नि्धरिक और कार्यकारी अधिकारी सम्पत्ति आदि सब देखकर समझकर 
करनिर्धारण करेंगे। सीधा विरोध नहीं कर सके तो सहमत भी नहीं लगे। 

फिर भी अधिकारियों की सात्वना के लिये समाहर्ता ने कहा 

यद्यपि नगर के कुछ रिष्ठायशी इलाकों में कुछ अपवाद रूप घटना तो ऐसी 
घटी कि सरकार के कुछ कर्मचारी और बाद में अन्य किसी प्रकार से सरकार से 
सम्बन्धित अथवा तो स्थेच्छा से ही निष्ठा दशनि के इच्छुक कुछ लोग अपने मकानों 
की जानकारी का तैयार किया गया पत्रक और किराए की जानकारी कर निर्धारण के 
लिए प्रस्तुत करते हुए दिखाई दिए। 

फिर भी ऐसे अपवाद बहुत सात्वना नहीं दे सकते थे। उसलिए उसके बाद के 
रिपोर्ट में समाहर्ता ने आग्रहपूर्वक बताया कि सावधानी के अनिवार्य कदम के रूप में 
यहा स्थित सैन्य दल से अतिरिक्त दल नहीं आने तक कर की वसूली शुरू नहीं की 
जा सकती। 

उस प्रकार सहयोग न देने की मनोवृत्ति (जनता की) तो फरवरी के प्रारम्भ में 
ही स्पष्ट हो गई थी। निवासियों का अतिम आवेदन सरकार को भेजते हुए न्यायाधीश 
ने बताया 

'मुझ्ते लगता है कि ये लोग जिस मुद्दे और उसके लिए उठाए गए कदम के 
सबध में आपत्ति कर रहे हैं वह सरकार के व्यवहार के बारे में है कर निर्धारण या 
उसकी वसूली से सबधित नहीं है। नगर के लोग तो मानते हैं कि यह तो एक नए 
प्रकार का परिवर्तन है। देश और प्रात के हित में किसी भी सरकार को इस प्रकार का 
लागू करने का अधिकार नहीं हैं और यदि लोग इसका विरोध नहीं करेंगे तो कर बढ़ता 
ही जाएगा और फिर तो लोग जिसे अपना समझते हैं उसे भी धीरे धीरे कर के दायरे 
में सम्पलित कर लिया जाएगा। इसलिए मुझे सदेह है कि ये लोग अपने कदम के सबंध 
में पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। 


पटना की घटनाएँ 


अय दूसरे शहरों की और देखें। यनारस के समाहर्ता ने दिनाक २ जनवरी के 
पत्र में बताया था कि अन्य शहरों के निवासी भी बनारस की घटनाओं को देख रहे थे। 
पटना के न्यायाधीश ने भी दिनाक २ जनवरी को नगर के नागरिकों द्वारा प्रस्तुत किये 
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गये कर के विरुद्ध के आवेदनों को सरकार के प्रति भेज दिया था। सरकार ने दिनाक 
८ जनवरी को (न्यायाधीश को) लिखित उत्तर दिया कि ये आवेदन अस्वीकृत कर दिए 
गए हैं। लेकिन साथ ही न्यायाधीश को सावधान करते हुए लिखा था कि बनारस 
जैसी सभाएँ अथवा आवेदनों फो अन्य नगरों के (पटना के) निवासियों तक फैलने से 
रोकने के लिए नरम और समाधानकारी कदम उठाए जाएँ क्यों कि इससे सबधित 
आगे की चर्चाओं का आधार बनास्स ही होगा। उस के साथ सरफार में उसे यह भी 
बताया कि ऐसी किसी भी कार्यवाही को रोकने के लिए उनकी सत्ता एवं ससाधनों का 
समझदारी से पूरा उपयोग करें परन्तु किसी भी प्रकार की “विश्योभक बैठक अथवा 
गैरकानूनी गुप्तता' के विषय में सरकार फो तत्काल जानकारी दें। 


सरन की घटनाएँ 


एक सप्ताह बाद ९ जनवरी को सरन के न्यायाघीश द्वारा सरकार को लिखकर 
बताने का अवसर आया जिसमें उसने शहर के निवासियों का आयेदन प्रस्तुत करने 
के साथ बताया 

जब समाहर्ता ने निर्धारण कर्मघारियों को भेजा त्व इतनी भयानक सकटमय 
स्थिति उत्पन्न हो गई कि हमें सचेत हो जाना पडा और मेरे लिये सम्भव था वह सर 
करने के बाद भी सभी दुकानें बद करा दी गईं। कुछ गभीर घटना घटने के संकेस प्राप्त 
होने लगे । 

इस प्रकार का आकलन करने के लिए अपनी आर्शंकाओं के बारे में उसने 
बताया 

यहाँ सैन्य बल नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में सरकारी अधिकारी को शोभा न 
देनेवाला या अपमानजनक कुछ भी नहीं कर सकसा था। अतत मुझे समाहर्ता फो 
कहना पडा कि सरकार की ओर से मुझे आदेश प्राप्त नहीं होता तय तक निर्धारण का 
कार्य रोक दें। 

इस सबध में सरकार की और से सूचना मिली कि सरन के निवासियों को ऐसा 
कोई भी सकेत न दें कि उन्हें कर से दिनाक ११ जनवरी को किए गए सुपार जो 
दिनाक १८ जनवरी के दिन प्रकाशित हुए उसके सिवाय सामान्य माफी मिसेगी | 
इसके साथ सरकार भे और भी स्पए्ट किया कि 

“गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को नहीं लगता है कि विशेष रूप से यदि ऊपरि 
निर्दिष्ट पद्धति से कर सायू फरने की प्रक्रिया शुरु की जाएगी तो शरन के लोग उसका 
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खुला विरोध करेंगे। 

ऐसा मतव्य रखने के बावजूद सरकार ने इस प्रकार के निर्देश दिये 

फिर भी वास्तव में ऐसी आत्यदिक स्थिति का निर्माण होता है (अथवा सेना 
को घुलानी पडती है) तो आवश्यकतानुसार दीनापुर से सैन्य सहायता प्राप्त करें ताकि 
स्थानीय अधिकारियों को विनियम के अनुसार अपनी कार्यवाही निभाने में सहायता 
प्राप्त हो। 


मुशिदिायाद की घटनाएँ 


इसी प्रकार के अत्याचार उसके विरुद्ध मनोभाव और उसके लिए सरकार 
द्वारा दी गई सूचनाओं का मुर्शिदाबाद में दिनाक २ मार्च को पुनरादर्तन हुआ था परन्तु 
यहाँ की स्थिति अधिक गम्भीर थी। दिनाक २५ फरवरी को ही निवासियों के दो 
आवेदनों के साथ न्यायाधीश ने लिखा 
एकत्रित लोगों में अग्रणी व्यापारी इस कर का विरोध करने के स्थान पर अपने 
घर और दूकान से निकल कर मेरे पास आए थे। उनमें से कुछ लोगों ने योजना के 
अनुसार किया भी परन्तु मुझे खुशी है कि मैं उन्हें अपने अपने स्थानों पर वापस 
लौटने के लिए समझा सका हूँ। 
झहर छोड देने की उनकी मनोवृत्ति प्रबल बनती दिखी इसलिये उसने लिखा 
इस आवेदन की भाषा आपष्िजनक लगने पर भी उन्हें आपके पास पहुँचाना मैं मेरा 
कर्तव्य समझता हू” और “इसके बदले में जो महाजन अपने मकान छोडकर खेतो में 
रहने चले गए हैं. उन्होंने निवास स्थानों में वापस लौटने का वचन दिया है”। 
आपत्तिजनक शब्दों से युक्त आवेदन इस प्रकार था” 
ईश्वर की कृपा से एक अग्रेज सजन जानता है कि दुनिया के किसी भी राजा 
ने अपनी प्रजा पर अत्याचार किया नहीं है। (क्योंकि) सर्वशक्तिमान अपने सृजनों को 
यातना से बचाता रहता है. विगत कुछ वर्षों में हमारे दुर्भाग्य से हम पर आक्रमण और 
अत्याचार हो रहे हैं। एक तो सतत मह्ठामारी के कारण शहर के लोग मर रहे हैं और 
समवत आधे लोग ही गर्चे हैं। दूसरा टाउनख्यूटी और कस्टम के फर इतने अधिक 
हैं कि सौ रूपए कीमत की सम्पत्ति दो सौ रूपए के भाव से खरीदनी पड़ती है। कर 
का दर दुगुना और समवत घार गुना हो गया है और यदि कोई अपनी सम्पत्ति शहर 
से दूर आसपास के प्रदेश में ले जाना चाहे तो उस पर और कर चुकाए बिना नहीं ले 
जा सकता। साथ ही मकान कर और दूकान कर के रूप में एक मया अत्याधार आ 
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पडा है। वास्तव में सरकार का यह आदेश वज़ाघात ही है 
अपने रिपोर्ट के समापन में न्यायाधीश ने बताया कि “उस मकान कर से 
उत्पन्न असतोष के समध में मुझे कहना ही पडेगा कि यह बहुत गहरा और बहुत ही 
व्यापक है। समाज के प्रत्येक वर्ग के और प्रस्येक प्रकार के लोगों में यह व्याप्त हो रह 
है। इस के कारण कोई दगा भडक उठता है तो इस स्थिति में क्या कदम उठ्रया जाए 
इस सबंध में सरकार से सूचनाएं भी मागी थीं। 
यद्यपि वास्तव में तो मुर्शिदाबाद के म्यायाधीश को डर था ऐसा कोई दमा 
भडका नहीं था परन्तु भागलपुर की घटनाओं फे दौरान भी देखा गया था उस प्रकार 
७ महीने बाद भी कर वसूल नहीं किया जा सकता था। न्यायिक और राजस्व विभाग 
के सचिव के रूप में दायित्व निमानेवाले बोर्ड आँव्‌ ऐेवन्यू के एक वरिष्ठ सदस्य जो 
सेवा निवृत्त होने वाले थे उन्होंने निवृत्ति पूर्व दिनाक १९ अक्टूबर को एक अन्य सर्दर् 
में यह प्रश्न फिर से उठाया था। यह अधिकारी ही पहले दिए गए (मकान कर से 
सबधित) आदेश और सूघनाएँ तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते थे तथा वे 
आदेश और सूचनाएँ उनके हस्ताध्वर से ही प्रसिद्ध हुए थे । उन्होंने स्वये ही मकान 
कर के सबधघ में लिखा है कि 
"पूर्वानुभव से ऐसा लगता है कि कोलफता और आसपास के उपननरों के 
अलावा अन्य स्थानों पर कर सरकार का उद्देश्य नहीं हो सकसा। अन्य स्थानों में 
(विशेष रूप से शहरों में) पैने जो कुछ सुना है उससे मैं मानता हूँ कि कर के बारे 
में तीव्र रोष प्रवर्तमान है। अत यह रोष थमने तक यह वर्ष बीस जाने देना ही 
चाहिए। 
परिणाम स्वरूप “उसका असर अधिकतम इतना हो सकता है कि सरकार को 
केयल २ या ३ लाख रुपए की यलि देनी पड़ेगी” इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि 
“जनता के विशाल वर्ग की भावनाओं को ध्यान में रखकर उसे शात करने के लिए 
इस कर को चालू महीं रखना चाहिए। इस सुझाव को सरकार ने दिमांक २२ अवदूगर 
को स्वीकार किया था और बोर्ड आँव्‌ रेवन्यू को यत्ताया भी गया था कि 
“वाइस प्रेसीडेन्ट इन काउन्सिल विनियम १५ १८१० की व्यवस्था रो 
मकान पर कर लागू करने का उपाय रोक देने के लिए तैयार हुए हैं और इस सर्द् 
में पे सूचना देने के लिए भी सहमत हुए हैं कि प्रथम तो जहाँ भी मकान वार का कार 
पूरा नहीं हुआ है वहाँ इसे रोक दें। जहा भी यह कर लागू हो चुका है उसे रोक दें और 
ना अपवादस्वरूप जहाँ भी इस कर के विरोध में हो हल्ला हुआ हैं. वहाँ मास्ययर की 
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इच्छा है कि इसे रोकने की पुष्टि के लिए आप आवश्यक आदेश प्रकाशित करें। 

साथ ही इस आदेश में जिला समाहर्ताओं को अपने जिलों की स्थिति के 
विषय में सरकार को स्वरित सूचित कर देने के लिये बताया गया ताकि “उनके प्राप्त 
होते ही जहा बल प्रयोग कर के समग्र या अश रूप में कर वसूलने को बाध्यता न हो 
वहा उस कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर देने के अन्तिम आदेश प्रसारित किये जा 
सके'। 


भागलपुर की घटनाएँ 


भागलपुर में तो इस कर के विरुद्ध असाधारण विरोध हुआ था। दिनाक २ 
अक्टूबर को भागलपुर के समाहर्ता ने बताया 

परसों ३० सितम्बर और सोमवार होने से कर वसूली का काम शुरू करना 
था किन्तु सहसीलदार के आते ही सभी ने दूकानें और घर बद कर दिये। कल 
सरकारी अधिकारी कुछ प्रगति नहीं कर सके और उसी शाम मैं जब मेरे केरेज में 
निकला तब कुछ हज़ार लोग रास्ते के दोनों ओर खड़े दिखाई दिए यद्यपि ये लोक 
किसी भी प्रकार के उत्पात अथवा उधम नही मचाते थे किन्तु अपनी परिस्थिति का 
वर्णन कर जोर शोर से कर भरने के सबध में अपनी असमर्थता दर्शा रहे थे। 

दूसरे दिन न्यायाधीश ने भी सरकार को एक पत्र भेजकर इस वास्तविकत्ता की 
पुष्टि की थी। दूकानें बद करने की घटना का विवरण देते हुए न्यायाधीश ने बताया 

अतत कल सुबह मैने कई अग्रणियों को बुलाकर उन्हें समझाया कि उनका 
यह व्यवहार फितना गलत था और सरकार के आदेशों का इस प्रकार विरोध करना 
किसना निरर्थक था। उन लोगों ने एक आवाज़ में बताया कि सब घरयार और शहर 
छोड़ देंगे। किन्तु जिस के विषय में वे कुछ भी नहीं समझते हैं ऐसा कर स्वैच्छिक रूप 
से नहीं भरेंगे । 

न्यायाधीश ने और भी बताया कि उनका विरोध होने पर भी मुर्शिदाबाद में 
अथवा किसी नजदीक के जिले में यदि कर की वसूली शुरू होगी तो ये कर भरने के 
लिए तैयार हैं । इससे कुछ समय के लिए कर वसूली स्थगित करने के लिए समाहर्ता 
को सूचना देना उन्हें अधिक उचित लगा। समाहर्ता को न्यायाधीश की यह सूचना 
अपने कार्य में हस्तक्षेप के समान लगी और ऐसा लगा कि कुछ गैरकानूनी तत्तवों के 
एकत्रिस होने से ही वे सच्ता के मूल में प्रहार करने के लिए तैयार हुए हैं। सरकार को 
उसकी एैयत पर सपा जमानी ही चाहिए इसलिए उन्होंने सरकार का मार्गदर्शन भी 
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मागा। सरकार को दिनाक ११ अक्टूबर को उस सबध में विचार कर न्यायाधीश की 
कार्यवाही को अस्वीकार्य बताते हुए समाहर्ता के मतव्य के साथ सहमति मताई और 
कहा कि कर वसूल करना स्थगित करने की कार्यवाही भागलपुर की जनता को और 
मु्शिदाबाद तथा पटना की और अन्य स्थानों की जनता को समूह बनाने के लिए 
उच्चैजना देने जैसी है। इसलिए उन्होंने न्‍्यायाधीज्ञ को आदेश दिया कि उन्हें दिए मए 
आदेश तत्काल निरस्त करें और वह भी पूर्णत सार्वजनिक रूप में बताएँ। इतना हौ 
नहीं तो मकान कर वसूलने में समाहर्ता को सर्व प्रकार की सहायता और समर्थन दें। 

सरकार का यह आदेश दिनाक २० अक्टूबर के आसपास भागलपुर पहुँचा। 
दिनाक २१ अक्टूबर रात्रि के १० बजे समाहर्ता ने सरकार को बताया 

"मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यन्त दु ख हो रहा है कि मकान कर वसूल 
करने की कार्यवाही हाथ में लेते ही कल शाम मुझ पर भारी हमला हुआ। इट पत्थर 
और फेंकी जा सकने वाली सभी वस्तुएं मेरे (सिर) ऊपर फेंकी गईं। 

मुझे मुह और सिर पर घाव लगे हैं और यदि मैं मि ग्लास के मकान में भाग 
नहीं गया होता तो मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं था। 

इस घटना के सबध में म्यायाधीश और उसके सहायक (जो बाद में सहायक 
न्यायाधीश बना) ने जो रिपोर्ट दी है- वह उससे सर्वधा अलग थी। म्यायाधीश ने 
अपने १५ नवम्यर के पत्र में लिखा था कि यह मानने के लिए उनके पास पर्यात कारण 
हैं कि (इन कारणों की बाद में शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों ने पुष्टि की थी) उसने 
(समाहता) यदि भीड को उकसाया न होता तो इस प्रकार का हमला महीं होता। 
समाएर्ता बताते हैं कि वे मकान कर वसूलने का काम कर रहे थे तब उमके उपर 
हमला हुआ था परन्तु ये सत्य से परे बात प्रस्तुत कर रहे हैं। इस समय किया गया 
यह मिवदेन सरकार को “जल्दबाजी में तत्काल तैयार किए गए निवेदन में होने वाली 
श्षत्रियों का लाभ उठाने फे बराबर” लगा था। 

तो भी कथित तथ्य की साहजिक अस्पष्टता कोलकता स्थित सरकार को 
स्वीकार्य नहीं थी। उन्होंने तो कर क्सूली के समय उनके उपर हुए हमले के संबंध 
में समाहरता मे जो जानकारी दी थी उसे ही सही मान लिया और दिनाक ११ अक्टूबर 
को उन्हें पहले भेजे गए आदेश को अपनाते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव बना लिया और 
न्यायाधीश को निलम्बित कर दिया क्योंकि सरफार को लगा कि यदि म्यायाधीश ने 
मकान कर वसूलने में व्यस्त समाहर्ता को पर्याप्त सहायता भेजी होती और आम शांति 
बनी रहे इस हेतु से सावधानीपूर्वक कदम पहले से ही उठाये गये होते तो भागलपुर 
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के स्थानीय निवासियों ने समाहर्ता के प्रति ऐसा अपमानजनक और आक्रामक कृत्य 
जो उन्होंने अपने पत्र में बताया था किया ही न होता इतना ही नहीं तो सरकार 
ने दिनाक २९ अक्टूबर १८११ को इग्लैन्ड को लिख भेजा कि न्यायाधीश के पद को 
समालने के लिए वहा से एक अधिक समर्थ और कार्यप्रवण व्यक्ति को भेज दें साथ 
ही ऐसी भी इच्छा व्यक्त की कि वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कर बसूली के लिए 
कृततनिश्चयी हो'। 
हस समय यह उल्लेखनीय है कि यह निवेदन भेजने के केवल 'घार दिन पूर्व ही 
इस कर को पूर्ण रूप से नाबूद करने की अनिवार्यता समझ में आ गई थी। अतत 
सरकार ने उस समय भागलपुर में कर वसूल करने में समाए्र्ता और उनके 
अधिकारियों को सहायता करने के लिए तथा पुलिस को भी सहायता करने के लिए 
अतिरिक्त सेना की पलटन भेजना उचित माना। 
सरकार का यह प्रस्ताव सार्थक नहीं हुआ क्योंकि भागलपुर में इस आदेश को 
पहुचने से पूर्व वहाँ शाति स्थापित हो गई थी। फिर भी विरोध को कैसे समाप्त करें या 
कुचल डालें यह प्रश्न तो स्थानीय सचाधीशों के लिये निरन्तर सिरदर्द और घिन्ता का 
विषय बना हुआ था। इसका एक कारण स्थिति को समालने के विषय में न्यायाधीश 
और समाहर्ता के अलग अलग मतष्य भी थे। समाहर्ता सरकार की सचा को प्रभावी 
रूप में स्थापित करने के लिए अथक परिश्रम की आवश्यकता है ऐसा मानते थे जय 
कि न्यायाधीश जो वास्तव में पुलिस और सेना के कार्य के लिए उत्तरदायी थे थे 
शातिमय और अपेक्षाकृत कम उग्र मार्ग पसद करते थे। 
भागलपुर की जनता की दिनाक २२ को हुई सभा के विषय में न्यायाधीश ने 
दिनाक २४ को रिपोर्ट भेजा 
“यद्यपि इतने से काम न चलने से मैं हिल हाउस पहुचा और शाहजगी पर 
एकत्रित लोगों को बिखेरने के लिए अधिक ट्रुप भेजा। वहाँ मैंने कुछ समय रुककर उन 
लोगों के आने की प्रतीक्षा की। लगभग आठ हजार लोग वहाँ आ गए उनके हाथ में 
हथियार जैसा कुछ नहीं था। इन लोगों के अग्रणी भीड़ के बौच होने से तत्काल उन 
लोगों को पकड़ना समव नहीं था। तब बताया गया कि वे वहाँ पर किसी अन्त्येष्टि के 
लिए एकत्रित हुए थे। फिर उन्हें बार यार चेतावनी दिये जाने पर कि अधिक समय 
इकट्ठा रहेंगे हो गोली चलाई जाएगी वे बिखर गए। फिर उन्होंने मुझे एक आवेदन 
स्वीकार करने की प्रार्थना की जिसके लिए मैंने मकान कर वसूलना रोका नहीं जाएगा 
इस शर्त पर अनुमति दी। यह आवेदन उन्हें मुझे पूर्ण सम्मान के साथ कोर्ट में देना 
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होगा यह भी बताया। सब चले गए फिर भी उसमें से तीन लोग उके। कुछ बुनकर और 
कारीगर के अतिरिक्त वृद्ध महिला और बालक भी रुके। मैंने उनमें से कुछ के साथ 
बात की। उसमें उन्होंने बताया कि यदि वे लोग चले जाएगे तो जो रुके हैं वे उन पर 
गुस्सा होंगे। मैंने उन्हें ऐसा नहीं होने देने का आश्वासन देते ही वे वहाँ से चले गए 
और अपने अपने घर वापस लौट गए। 

इस सबध में हिल रेन्‍्जर्स के कमार्सिग अफरसर ने लिखा 

“जय प्रमुख लोग कल शाम को वहाँ से वापस लौट गये तब महिलाएँ और बे 
वहीं खडे रहे । उन्हें गोली चलने का कोई डर नहीं था। उसके विपरीत वे चाहते थे कि 
उन पर भले ही गोली चले। इसलिए उन्होंने न्यायाधीश फो सलाह दी कि जप ये लोग 
आपको आवेदन देने आएँ तो आवश्यक पूरा सैन्य दल उस समय वर्हों उपस्थित है 
रखें अथवा इन लोगों को वहाँ आने ही न दें। साथ ही यह भी न भूलें कि उनका 
आवेदन तभी स्वीकार करें जब आप उसके अनुरूप कार्यवाही कर सकें अन्यपा 
अस्यीकार करें। 

दूसरे दिन न्यायाधीश ने सरकार को लिखा कि इस प्रकार का आवेदन देने के 
लिये कल तक तो कोई नहीं आया था। दिनाक २३ की शाम फो सैन्य सहायता भी 
ली गई और उसके २४ घटे याद समाहर्ता ने लिखा कि “कल रात जो घटना पे 
उसने समग्र चित्र पलट दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आसपास के जिलों के 
न्यायाधीशों को लिखा कि “उनके जिलों से भागलपुर फी ओर आनेवाले १० से 
अधिक लोगों के समूह को ऐोकें और सन्देहास्पद लगनेवाले स्थानीय लोगों के प्रष्येक 
सदेश व्यवहार को भी रोककर वापस भेजें'। इस शांति स्थापना के तत्काल बांद ही 
कुछ गलतफहमी फैलने लगी थी। सरकार के दिनाक २२ अक्टूपर के इस कर क्सूसी 
फो स्थगित करने के आशय के प्रस्ताव के याद बोर्ड आँव रेपन्यू ने भागलपुर के 
समाएर्ता को कर ब्रसूली यद करने को कहा। भागलपुर को दी गई इस सूचना फी 
सरकार द्वारा उग्र आलोधना की गई और कर चसूली पुनः शुरु की गई। 

जनवरी १८१२ में जानकारी दी गई कि भागलपुर में निवास करनेवाले 
यूरोपीयों मे यह कर भरने से इन्कार किया था। सरकार को भी लगा कि यूरोपीयों से 
इस प्रकार का कर वसूलना उचित नहीं है इसलिए सरकार ने जिले में रहनेवाले 
यूरोपीयों से कर वसूल न करने की बात कही। इससे पूर्व भी कोलकता के बाहरी 
इलाकों में रहनेवाले यूरोपीयों ने कर भरने से इन्कार किया ही था। और एडवोकेट 
जनरल मे भी यताया था कि संपत्ति ज्त करके भी यह कर वसूल किया जा सकता 
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है या नहीं इस विषय में उन्हें सन्दे्ठ है। परिणामस्वरूप अन्य शहरों से कर की 
वसूली वद करने के बाद भी कोलकता के बाहरी इलाकों में हो रष्ठी वसूली भी स्थगित 
करने का निर्णय सरकार ने लिया। जनवरी २१ १८१२ के दिन यह आदेश निकालने 
के साथ ही सरकार ने बोर्ड आँव्‌ रेवन्यू को बताया कि गवर्नर जनरल इन काउन्सिल 
द्वारा उस सबध में विचार विमर्श किये जाने के बाद विनियम १५ १८१० की निरस्त 
करने का प्रस्ताव पारित करने का विधार बना है। यह निरस्त करने वाला विनियम 
दिनाक ८ मई १८१२ को विनियम ७ १८१२ के रूप में पारित किया गया था। 

मकान कर के विरोध के विषय में झम्लैण्ड को सर्व प्रथम जानकारी बगाल 
सरकार ने अपने राजस्व पत्र दिनाक १२ फरवरी १८११ द्वारा भेजी थी। उसकी 
रसीद और उस पर विचार के परिणाम स्वरूप क्रमाक २१८ १८११-१३ दिनाक 
२३ मई १८१२ का मसौदा तैयार किया गया था। (जिसे बोर्ड ऑव्‌ कमिश्नर्स फॉर 
अफेयर्स आँव्‌ इन्डिया द्वारा अतिम रूप देने से पूर्व ही हटा दिया गया था इसका 
कारण यह था कि मकान कर समाप्त करना है तो उससे सबधित परिष्छेद निरर्थक 
होंगे) यह मूल मसौदा इस प्रकार है 

*समग्र विषय पर बहुत पिमर्श एव गमीर विचार के याद सब को विश्वास हो गया 
होगा कि हम मकान कर समाप्त करने की सूचना देना उचित मानते हैं किन्तु समवत 
यह मानकर कि उससे यह भी मान लेने की गलती हो सकती है कि अपनी सरकार 
अशाति और विद्रोष्ठ की स्थिति के सामने झुक गई है। और इससे स्थानीय लोगों को 
और अधिक छूट मागने की प्रेरणा मिल सकती है। हम कर विषयक पूरे सिद्धान्स को 
छोडखने की स्थिति में आ सकते हैं। जिन वस्तुओं से स्थायी और अधिक कर मिल 
सकता है ऐसी वस्तुओं पर कर लगाने का एक विस्तृत ढाच्ा बना सकते हैं। यह दाधा 
ऐसा हो कि स्थानीय लोगों को अत्याचारी न लगे। हम आशा कर सकते हैं कि आपने 
जिन बदल के विषय में विचार किया था और जिस मकानकर के विरुद्ध शिकायत दूर 
करने की योजना कर रहे थे वह मकान कर आपके १२ फरवरी १८१५१ के पत्र के दिन 
से ही शात्तिपूर्ण रूप में वसूल किया जा रहा है। 

इस परिच्छेद में और भी बताया गया था 

परन्तु यदि यदल नहीं किए जाते तो यह कर स्थानीय प्रजा में अत्यन्त 

विपरीत भाव और पूर्वाग्रह निर्माण कर देता। और भविष्य में अत्यन्त असन्तोष और 
सघर्ष निर्माण कर देता। अतः आपने यथाशीघ्र उसे वापस लेने की व्यवस्था करनी 
चाहिए। यह काम सरकार की सत्ता के साथ बिना समझौता किए करना चाहिए। 


३६ भारतीय परम्परामें असहयोग 





परन्तु कोलकता स्थित सरकार को इन भावनाओं फो बताने की आवश्यकता 
ही नहीं थी। कोलकता की सरकार भी समान रूप से विचार करती थी और चाह्तौ 
थी कि 'करनाबूदी सरकार की सचा के साथ महुत स्पष्ट रूप से समझौता किये बिना 
ही होनी चाहिये। 

लन्दन की सरकार के इस आशय के खरीसे से महीनों पूर्व बगाल का दि. १४ 
दिसम्बर १८११ का राजस्व पत्र दर्ज करता है 

“इन सभी तकों के निष्कर्ष स्वरूप कर चालू रखना उचित नहीं था। वर्योकि 
(वह कर) सरकार की जरूरत पूरी करने के लिए लोगों के विरोध की भावना को 
दबाकर सरकार का आधिपत्य मान्य करवाने जैसा था। इस पिवय में लोगों ने तो निना 
शर्त समर्थन किया ही था। उसे ध्यान में ले कर ही हमने तत्काल ही कर समाप्त न 
कर के रेवन्यू बोर्ड को प्रस्ताव भेजने के बाद भी कोई छूट या लाम देने की याव भी 
स्थगित की। इससे विपरीत जहाँ विरोध था वहाँ उनका आदेश होने तक कर वसूलना 
चालू एहा। 


डे 


अभिलेखों में जिसका स्पष्ट निरूपण मिलता है उस बनारस और अन्य स्थानों 
के सन १८१०-११ के विरोध की कथा सन्‌ १९२० और १९३० के दशकों के 
नागरिक अवज्ञा और अन्य स्थानों फे सन्‌ १८१०-११ के विरोध के मुख्य तत्तों को 
ध्यान मैं लेना उपयोगी एहेगा। 

विरोध का तठात्कालिक कारण मकान पर लागू किया गया कर था। 
परन्तु असन्तोष और घृणा इस कर के लागू होने से यहुतत वर्षों पूर्व से उमर रही थी। 
सन्‌ १८१० में तो ये इलाके ५० से भी अधिक वर्षों से ब्रिटिश आधिपत्य में थे। 
चनारस भागलपुर मुर्शिदापाद आदि स्थानों का जनसमाज सरकार के करठूतों के 
प्रति आशकित होने लगा था। बनारस के लोगों ने कहा उस प्रकार मकान कर 'घाय 
के ऊपर ममक छिडकने'के यराबर था। मुर्शिदायाद के लोगों को यह एक “नया 
अस्याचार' लगा था। उन्होंने फहा था कि “इसने हमारे ऊपर विनाशक स्फोट पघनयर 
आघात किया था। 

बनारस के नागरिक अवशज्ञा सगठन फे प्रमुख तत्व इस प्रकार थे 

१ दुकानों आदि का यन्द होना और समस्त गतिविधिया ठप्प हो जाना इतनी 
हद सक्क पहुंचा था कि मृतदेहों को भी गंगा में यहा दिया जाता था क्योंकि अन्तिम 


कत 
'ब 
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सस्कार करने हेतु मनुष्य मिलना असभव था। 

२ लोग हजारों की सख्या में धरना” के लिये निरन्तर इकट्ठे होते थे। (एक 
अनुमान से तो कई दिनों सक यह सख्या २ ०० ००० थी) “उन्होंने घोषित किया था 
कि जब तक कर वापस नहीं लिया जाएगा वे हटेंगे नहीं। 

३ विभिन्न कारीगरों और दस्तकारों ने अपने अपने व्यावसायिक सगठनों का 
सकलन कर प्रतिरोध की योजना बनाई थी। 

४ लोहार उस समय शक्तिशाली और सुसगठित समूह था। इस आन्दोलन 
का नेतृत्व उनके पास था। उन्होंने अन्य प्रदेशों से भी लोहारों को इस आन्दोलन में 
जुरने फे लिये बुलाया था। 

५ मल्लाहों ने भी अपना काम पूर्ण रूप से बन्द कर दिया था। 

६ लक्ष्य सिद्ध होने से पूर्व हटेंगे नहीं ऐसी शपथ लेकर ही लोग एकत्रित हो 
रहे थे। 

७ “बनारस के सम्मेलन में शामिल होने के लिये परिवार से कम से कम एक 
व्यक्तिने आना चाहिये ऐसी धर्मपत्री का प्रदेश के सभी गावों में वितरण करने के लिये 
दूत भेजे गये थे। 

८ आन्दोलन जारी रखने के लिये और जिनका निर्वाह दैनन्दिन रोजगारी पर 
चलता था उनके परिवारों की सहायता के लिये हर जाति के हर व्यक्ति ने अपनी 
सामर्थ्य के अनुसार योगदान दिया था। 

९ लोगों की एकमति बनाये रखने के लिये सर्तों ने भी अपने प्रभाव का 
उपयोग किया था। 

१० समूह इतना सर्वसमावेशी था कि उससे अलग होने की इच्छा करनेयाले 
को अपमान और डाटडपट होने से पुलिस भी मचा नहीं सकती थी। 

११ बनारस के गली मोहहल्लों में विर्रेघ प्रदर्शित करनेवाले फलक लगे थे। 
न्यायाधीश के मतानुसार ये फलक अत्यन्त आश्षेपाई और भडकाऊ थे। “जो भी 
ऐसा फलक या पत्रक खोज कर लायेगा उसे ५०० रूपए का पुरस्कार” उसने घोषित 

किया था। 

अपने अशस्ब प्रतिरोध में स्वय लोप कया कहते थे इसका य्यौरा देते हुए 
समाहर्ता ने कहा 

"ऐसा करना उनके लिये बहुत स्वाभाविक था। इस पद्धति से विरोध करना 
इस थात का सकेत था कि उनमें और राज्य को सचा में कोई दुश्मनी महीं थी। इसी 
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सन्दर्भ में नकारे गये आवेदन में इस उक्ति को उद्घृत किया गया था आपके द्वार 
जिसका पोषण हुआ है उससे मुक्ति पाने के लिये मैं किससे निवेदन करू ! आप ही 
से जिन्होंने मुझ पर यह लादा है। शासक और शासित के सम्बन्धों की डिसत 
सकल्पना को लेकर थे जी रहे हैं और आज भी उनके मानस में अवस्थित है वह दो 
दोनों के बीच में निरन्तर आदानप्रदान फी थी। इस विरोध में भी बनारस के लोग जो 
कुछ भी कर रहे थे उसका प्ररिप्रेक्य इस प्रकार के प्रम्बन्ध ही थे जो विरोध की 
पद्धति और परिणाम की भी प्रमावित करते थे। 

महुत विलम्य से भारत के लोगों को समझ में आया की विरोध की इस 
पारपरकि पद्धति का अवलम्यन करना व्यर्थ है क्यों कि जिन के प्रति यह विरोध किया 
जा रहा है वे सर्वधा भिन्न और अपरिचित मूल्यों के लोग हैं और भारत के लोगों और 
इन में कोई समानता नहीं है। यह साक्षास्कार या तो उन्‍हें हिंसा की ओर मोड सकता 
था या फिर वे अधिकाधिक निष्क्रिय और अन्तर्मुख बन जाते थे । 

पटना सरन मुर्शिदाबाद (भले ही कम तीव्र) और भागलपुर फी घटनाओं 
और बनारस की घटनाओं में पूर्ण समानता है। भागलपुर में भी जहा समाहर्ता स्थान 
और समय का होश गवाकर ब्रिटिश “जस्टिस आऑव्‌ पीस" जैसा ही प्यवक्र करने लगा 
तब बहुत आक्रोशपूर्ण होने पर भी लोग शान्त रहे। हजारों की सख्या में वे पूर्ण अक्षत 
रूप में इफट्ठे होते रहे। “बच्चों और महिलाओं को भी मोली चलने का भय महीं था 
यही नहीं वे चाहते थे कि गोली चले । 

समयाकन (१८१०-१२) को यदि एक सौ या एक सौ दस वर्ष आगे बढाया 
जाए कर का अभिषान यदल दिया जाए और जरा कुछ वाधिक बदल किये जाएँ तो 
यह निरूपण आज भी जो लोगों के स्मरण में है उन १९२०-३० के नामरिक अवज्ञा 
आन्दोलन को लायू हो सकता है। जिस प्रकार लोगों ने अपने आप को संगठित किया 
जिन उपायों का उन्होंने अवलम्बन किया अपनी एकता यनाये रखने के लिये जो 
योजना बनाई और जिस आधारभूत तर्क से आन्दोलन का जन्म हुआ - वह सब दोनों 
समय में एक ही था। 

फिर भी एक महत्वपूर्ण अन्तर है। सन्‌ १८१० ११ में लोग स्वय प्रेरणा से 
व्यवहार करते थे परन्तु एक शतक के याद भारत के लोग ऐसा महीं कर सफसे थे। 
दोनों के बीय जो एक शत्तक गुजरा था (अन्य स्थानों पर कुछ वर्ष कम या अधिक) 
उसने लोगों के साहस और विश्वास को सोंख लिया था। कम से कम सतह पर तो यही 
दिखता था। लोग अत्यधिक भीख अन्तर्मुख और दब्बू बन गये थे। महात्मा गांधी ने 


विवरण ३९ 





इस स्थिति से लोगों को बाहर निकाल कर उनमें साहस और विश्वास पैदा किये थे। 

महात्मा गाधी ने जब विभिन्‍न प्रकार के आन्दोलनों को उठाया तब उनके 
असहयोग और नागरिक अवज्ञा का व्यापक प्रसार और आत्यन्तिक सफलता का एक 
कारण तो यह हो सकता है कि बीसवी शताब्दी के अग्रेज शासक अपेक्षाकृत सइदय 
और विचारशील हुए थे! स्वय गाधीजी के व्यक्तित्व का प्रभाव भी एक कारण हो 
सकता है जिससे प्रेरित होकर अनेक अग्रेज अधिकारी सोचने लगे थे और निजी 
वार्तालारपों में बोलने लगे थे कि उनके शासन ने भारत को कितना नुकसान पहुचाया 
था। उनकी सुलना में अठारहवीं शताग्दी के उत्तरार्ध और उन्नीसर्वी शताब्दी के ब्रिटिश 
शासक अत्यन्त आसुरी और अमानवीय शासन प्रणाली के दूत थे इतना ही नहीं तो 
व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर उनका आचरण भी उतना ही बर्बर और नृशस था। 
किस कारण से यह परिवर्तन हुआ यह एक स्वतन्त्र अध्ययन का विषय है। 


४ 


सन्‌ १८१०-११ में बनारस और अन्य नगरों में हुए विरोधों की कथा में भारत 
के लोगों द्वारा सरकार अथवा अन्य सच्ताधीशों के किये जानेवाले विरोधों के सभी 
प्रकारों का समावेश नहीं होता है। अठारह्वीं और उप्नीसवीं शताय्दी के (और यदि 
उससे भी पूर्व के अस्तित्व में हों और प्राप्य भी हों) अमिलेखों का सुव्यवस्थित ठग 
से अध्ययन करने पर विरोध के अन्य स्वरूप और उसके प्रमुख लक्षणों की जानकारी 
मिल सकती है। परन्तु निस्सन्देह रूप से एक बात तो प्रस्थापित होती ही है कि 
अन्याय के विरद्ध असहयोग और नागरिक अवज्ञा का अवलम्यन करना भारत की 
परम्परा में है। इससे गाधीजी के इस कथन की सत्यता भी सिद्ध होती है कि जीवन 
की प्रत्येक बात में भारत के लोग अक्रिय प्रतिरोध का ही अवलम्बन करते हैं। शासक 
जब हमें नाराज करते हैं तब हम उन्हें सहयोग करना बन्द कर देते हैं। यह इस बात 
को भी सूचित करता है कि कुछ निश्चित घटनाओं की जानकारी के परिणाम स्वरूप 
अथवा अन्तर्दीट्टे से गाधीजी को यह परम्परा अच्छी तरह से ज्ञात थी। 

असहयोग और नागरिक अवज्ञा भारत की परम्परा में हैं इसका वर्तमान भारत 
में क्या कोई प्रयोजन है ? लेखक का मतव्य है कि इसका लोगों और सरकार अथवा 
अन्य सच्चाधीश दोनों के लिये प्रयोजन है। प्रजा और सरकार के आपसी सम्बन्धों फे 
क्षेत्र में तो इसकी निणायिक भूमिका है और आज भी भारतीय राजनीतितन्त्र निर्विध्न 
और निर्वाध चलने के लिये तथा उसके स्वास्थ्य के लिये इन दोनों तत्त्तों की विधायक 
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अनिवार्यता है। 
आगे बढ़ने से पूर्व दो शताब्दियों के ब्रिटिश शासन की ओर से विश में 

प्राप्त हुए वर्तमान राजनीतितन्त्र के दो प्रमुख लक्षणों का निर्देश करना उपयोगी होवा। 

प्रथम है सरकार के सन्दर्म में लोगों का स्थान क्या है इस विषय में अगरहवी 
एव उन्नीसवीं शताब्दी की ब्रिटिशों की धारणा और अभिगरमों का ही स्वीकार और 
प्रघलन। 

अभिलेखों में स्पष्ट दिखता है कि १८१०-११ में सच्ताधीश बार बार कह रहे 
हैं कि लोगों ने 'जन अधिकारियों के प्रति बिना शर्त अधीनता स्वीकार कर लेनौ 
चाहिये” “सरकार ने लोगों की माग या आपत्ति के प्रभाव में आकर झुकना महीं 
चाहिये” सरकार को यदि झुकना ही परुता है त्तो वह “सरकार की सत्ताशीलता के 
साथ अत्यन्त स्पष्ट रूप से समझौता किये बिना' होना चाहिये। भागलपुर के समार्दा 
के लिये भी कर वसूली स्थगित इसलिये करनी है कि अनियन्त्रित भीड सरकार री 
प्रजा के ऊपर जो सा होनी चाहिये उसके मूल में ही आधात कर रही है'। २० 
जनवरी १८११ को स्थिति की जानकारी देते हुए बनाएस का न्यायाधीश भी यही बात 
अधिक पेदना से कर रहा है। वह लिखता है 

"मेरा दृढ मत है कि राज्यसत्ता की अवमानना करने की यही स्थिति यदि बनौ 
रहती है तो प्रजा फो देश की सरकार के प्रति जो आदर की भावना होमी घाहिये वह 
दिनप्रतिदिन कम होती जाएगी। (अभी भी वह कम हुई ही है।) भारत सरकार कें 
वर्तमान नियम अधिनियम और कानूनों में यही भावनाएँ और धारणाएँ प्रतिदित हैं। 

दूसरा महात्मा गांधी के प्रयासों फे बावजूद भारत के सर्वजनसमाज में साहस 
और विद्यास समान सूप से परिलध्षित नहीं होता है। बाहुताश को तो इसका स्पर्श तर 
नहीं हुआ है। अथवा कदाचित बनारस के लोगों की तरह एक घार दबा दिये जाने के 
याद प्रज्वलित ज्योति पुन शान्त हो जाती है उसी तरह उदास शान्ति” में द्ूव जाते 
हैं क्यों कि उन्हें लगता है कि भले ही वे 'प्रतिरोध महीं कर सके तो भी वे सम्मत नही 
होंगे। 

सन्‌ १९४७ से ही स्वतंत्र भारत में असहयोग और नागरिक अवसज्ञा की क्यो 
प्रयोजन है इस विष्य पर विवाद चल एहा है। सामाजिक और राजकीय रूपान्दरण 
रखनेवाले छेज रफ्तारवाले परिवर्तन के पश्चथर सहित भारतौय राजमीतिकना से 
सरोकार रखनेवाले सभी को यह प्रश्न उद्देलित कर रहा है। एक पक्ष का मत है कि 
लोगों के प्रतिनिधियों से यनी घारासभाएँ हैं ऐसे स्वतन्त्र देश में असहयोग और गागरियक 
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अवज्ञा का कोई स्थान नहीं है। दूसरा पक्ष मानता है कि कुछ निश्चित स्थितियों मे 
इनका अवलम्बन किया जा सकता है। परन्तु उन स्थितियों के विषय में भी विवाद है। 
कुछ का मत है कि सर्वस्वीकृत प्रतिमानों के सन्दर्भ में ही इनका अवलम्बन 
मान्य करना चाहिये। अन्य कुछ लोगों का मत है कि इस प्रकार के सर्वस्वीकृत 
प्रतिमानों को बदलने के लिये भी असहयोग और नागरिक अवज्ञा का अवलम्बन किया 
जा सकता है। 
परन्तु यह विवाद नया नहीं है। इस शताब्दी (बीसरवीं शताब्दी) के प्रारम्भ में 
जब असहयोग और नागरिक अवज्ञा की कल्पना पुनजग्रृत की गई तमी से यह विवाद 
चल रहा है। सरकार के तन्त्र में जुडे हुए लोगों के अतिरिक्त इसका विरोध करनेवालों 
में प्रमुख व्यक्ति थे श्रीनिवास शास्त्री और रवीन्द्रनाथ ठाकुर। उखाड फैंकने की 
विस्थापित करने की देश में अराजक की स्थिति निर्माण करने की कानून की 
अवमानना करने की व्यवस्था और नियुक्‍त सरकार को नष्ट करने की किसी भी प्रकार 
की प्रवृत्ति के प्रति श्रीनिवास शास्त्री आशकित थे।२" रवीन्द्रनाथ ठाकुर को उसके 
आचरण में जो खतरा निहित था उसका भय था। उन्हें लगता था कि यह भारत के 
गौरव के अनुरूप नहीं है।२९ 
इसका अत्यधिक उग्र और बहुचर्चित विरोध श्री आर पी पराजपे ने दिसम्बर 
२६ १९२४ के लखनऊ के इण्डियन नेशनल लिबरल फैडरेशन के अध्यक्षीय भाषण 
में किया। असहयोग और नागरिक अवज्ञा के विरोधियों के विचारों और अभिगर्मों को 
परिलक्षित करनेवाला होने के कारण से उसे यहा कुछ विस्तार से उद्घृत करना उचित 
होगा। श्री पराजपे ने कहा 
अर्धशिक्षित लोगों के मानस में राष्ट्रभक्त्ति के श्रेष्ठ प्रकार के रूप में जिस 
नागरिक अवज्ञा फी सकल्पना प्रस्थापित की जा रही है वह वर्तमान अन्तिमवादी प्रचार 
का अत्यन्त उत्पाती स्वरूप है। सत्याग्रह असहयोग नागरिक अवज्ञा आदि के नाम 
से उसकी अत्यन्त परिश्रमपूर्वक स्थापना की जा रही है। उसका विनाशक प्रभाव अभी 
से दिखने लगा है .. पक्ष या प्रतिपक्ष में अनिवार्य रूप से हिंसा भड़क उठती है. यह 
सम्भव है कि कभी कभी वह्ठ सरकार के विरुद्ध उपयोगी साधन के रूप में प्रयुक्त 
किया जा सकता है परन्तु जनमानस पर उसका सार्वकालिक परिणाम होता है। 
कानून और व्यवस्था के प्रति सम्मान का भाव हमेशा के लिये नष्ट हो जाता है और 
प्रजा में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको लगने लगता है कि ठथाफधित 
देशभर्क्तों का अनुकरण कर वे भी अपने आप को देशभक्त कहलवा सकते हैं। यह 
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स्मरण में रखना आवश्यक है कि “महात्माओं' मौलवियों' और “देशबन्धुओं' की 
कल्पनाएँ साकार हो जाने वेश बाद भी जनमानस में कानून और व्यवस्था के प्रति 
अनादर फा भाव बना ही रहेगा। उन्हें (प्रणेताओं को) समझ में आयेगा कि सरकार के 
लिये उनकी ही जिम्मेदारी होने के बावजूद आज जो बीज उन्होंने बोये हैं वे कल ऐसे 
दीमक बन जाएँगे जिससे छुटकारा पाना असम्मव हो जाएगा। मुझे लगता है कि 
क्षणिक समस्याग्रस्त लाभ प्राप्त करने के लिये अपने ही लिये अनकरत अनन्द 
परेशानियों का मार्ग प्रशस्त करने की इससे अधिक अदूरदृष्टि युक्‍त नीति की कोई 
मिसाल नहीं है। कर नहीं चुकाने के आन्दोलन से अन्तिमवादी नेताओं को रोमांच 
होता होगा... तो भी किसी भी सरकार में कर ठो डालने ही पडेंगे और लोगों ने घुकाने 
ही पडेंगे। परन्तु लोगों को यदि सिखाया गया है कि कर चुकाने का निषेध करना ही 
श्रेष्ठ देशभक्ति है तो भविष्य की सरकार का काम चलना असमभ्व हो जाएगा। * 

परन्तु जैसे जैसे समय बीतता गया और महात्पा गाधी भारतीय राष्ट्रवाद के एक 
मात्र प्रतीक बन गये इस प्रकार के विरोधों की मुखरता कम होती गई। कुछ प्यवित्तयों 
के कुछ विशेष रूप में होनेवाली इन तत्वों की अभिव्यक्ति के लिये असहमति होने पर 
भी १९३० के मध्य से असहयोग और मागरिक अवज्ञा अन्याय का प्रतिकार करने की 
भारतीय पद्धति के रूप में प्रस्थापित हो गये। परन्तु भारत में ब्रिटिश शासन के अन्त 
के साथ शास्त्री ठाकुर पराजपे आदि के दृष्टिकोण फिर से उभर कर सामने आ गए। 
और जैसे कि स्वाभाविक अपेक्षा की जा सकती है विरोध या असहमति ऐसे लोगों के 
द्वारा जताई जाती है जो शासनतन्त्र से जुडे होते हैं। इसका एक विधिय्र पहलू यह है 
कि विरोध या असहमति जतानेवाले अनेक लोग स्वयं पूर्वकाल में गांधीजी के 
असहयोग और नागरिक अवज्ञा के आन्दोलनों के सहभागी थे। साथ ही इस नये 
परिवर्तित अभिगम को चुनौती देनेवाले जननेताओं की भी कमी नहीं थी। इस घुनौती 
के स्वरुप का सार जे बी कृपलानी के निम्नलिखित उद्धरण में देखा जा सकता है। 
दिसम्मर १९५३ में कृपलानी मे कहा 

"कोंग्रेस के मांघाताओं के इस मये से विकसिस विचार का मैं खंडन कया कि 
लोकतन्त्र में सत्याग्रह फा फोई स्थान नहीं है। गाधीजी के द्वारा प्रवर्तित सरयाग्र्ठ फोई 
राजनीतिक शस्त्र मात्र महीं है। उसका प्रयोग आर्थिक और सामाजिक शेत्र मैं भी हो 
सकता है और मित्रों और परिवार के सदस्यों के विरष्धध भौ हो सकता है। गांधौजी ने 
उसे जौवन के सिद्धान्त के रूप में पुरस्कृत किया है। अत इसका लोकतन्त्र में कोई 
स्थान नहीं है यह कहना हास्यास्पद होगा। हमारे जैसे नौफरशाही और वेन्द्रीवृत्त 
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लोकतन्त्र के सन्दर्भ में तो यह विशेष रूप से हास्यास्पद होगा। 
उन्होंने आगे कहा 
सारे के सारे प्रश्न अगले चुनाव तक रोके नहीं रखे जा सकते। उन्हें स्थानीय 
आपत्तिया मानकर उनकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती क्यों कि लोगों के एक वर्ग के 
लिये ये प्रश्न जीवन मरण के हो सकते हैं। सत्याग्रह को नकारने का अर्थ होगा 
दीर्घकाल तक आपखुदी की अप्रतिरोधात्मक अधीनता॥ *६ 
यह नये प्रकार का विरोध और असहमति अधिक जटिल और कम उग्र है। 
इनमें से अधिकाश लोग असहयोग और नागरिक अवज्ञा को पूर्ण रूप से नकारते नहीं 
हैं। श्री के सन्‍्सानम्‌ कहते हैं उस प्रकार से ये लोकतान्त्रिक सरकार में इन्हें 
अप्रासगिक और हानिकारक मानते हैं।** के सन्‍्तानम्‌ के अनुसार कुछ खास 
अपवादात्मक किस्सों को छोड “लोकतान्त्रिक सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह न्यायोचित 
नहीं है। *० सन्‌ १९१५ में श्री यु.एन ढेबर ने कहा था (उस समय वे भारतीय राष्ट्रीय 
कोंग्रेस के अध्यक्ष थे ) उसके अनुसार लोकतत्र या लोकतात्रिक पद्धति से चलनेवाली 
सस्थाओं के सन्दर्भ में सामान्य रूप से सत्याग्रह का यहुत कम वजूद है। ** परन्तु 
सन्‍्तानम्‌ जैसे लोगों को भी अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा हेतु विशिष्ट परिस्थिति 
में व्यक्तियों द्वारा सत्याग्रह का अवलम्बन करने की आवश्यकता महसूस होती है। 
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी बी गजेन्द्रगडकर भी इसी मत के लगते हैं। अभी 
अभी मार्घ १९६७ में ही उन्होंने कहा 
“लोकतन्त्र में भी सत्याग्ठ और असहयोग को विधिसम्मत शस्व माना जाना 
चाहिये बशर्ते उनका प्रयोग शेष सारे उपाय नाकाम हो जाने के बाद अन्तिम आलम्बन 
के रूप में हो। २२ 
इस प्रकार १९२० के दशक से वर्तमान विरोध तप्त्तः भिन्न स्वरूप का है। 
एक ओर अधिकार के पर्दों पर और जिम्मेदारी निभानेवाले लोग असष्टयोग और 
नागरिक अवज्ञा को बहुत पसद नहीं करते हैं तो दूसरी ओर भारत में इसे व्यापक 
मान्यता प्राप्त होने लगी है। मान्यता यह है कि ये लोकतन्त्र के लिये घातक नहीं अपितु 
सहायक हैं। श्री के सन्तानम्‌ का विचार है कि “लोकतात्रिक शासकों को समझना 
चाहिये कि सही रूप में सत्याग्रह सही रूप के लोकतन्त्र के लिये पूरक है।** आज 
कदाधित्‌ ही कोई इस विचार का विरोध करेगा। फिर भी शासन तत्र फो चलानेवाले 
या अन्य अधिकार के पर्दों का निर्वाह करनेवाले लोगों के मानस में अभी यह उतरना 
बाकी है। विचित्र लग सकता है परन्तु इसी दुम॒त के कारण से आज असहयोग और 
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नागरिक अवज्ञा तुध्छ बातों के साथ उलझ गये हैं। 
अपने अवलोकनों का निहितार्थ क्या हो सकता है इसकी पूर्ण जानकारी के 
बिना ही यु एन ढेवर और के सन्‍्तानम्‌ ने केन्द्रवर्ती मुद्दे की ओर सकेत किया है। 
श्री ढेवर के अनुसार (लोकततन्त्र के सन्दर्भ में) राज्य या सविधान के मूल को नह 
करनेवाले कानून अथवा गतिविधि स्थायी होने लगती हैं तभी सत्यागष्ठ का प्रत् बम 
होता है'** सन्तानम्‌ के अनुसार लोगों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा हेतु सत्य 
त्वरित उपलब्ध शस्व है।*/ इन लोगों की गलती यह हुई है कि उन्होंने 'राज्य अथवा 
सविधान के आधार" और “मूलभूत अधिकार” किसे कहते हैं इसकी बहुत ही यांत्रिक 
प्याख्या की है। 
राज्य का कौन सा आचरण रज्य को ही नष्ट करता है ? मूलभूत अधिकारों 
का नकार किसे कहते हैं ? केवल कानूनी तौर पर इन प्रश्नों के उच्चर नहीं दिये जा 
सकते। एक ही स्पष्ट उदाहरण लें व्यापक भुखमरी और असुरक्षा राज्य और सविधान 
के मूल में आघात कर रही है. साथ ही सविधान प्रदत्त अत्यन्त मूलभूत मानवीय 
अधिकारों पर भी आघात कर रही है। देश के लगभग ४० प्रतिशत लोगौ के तिये 
भुखमरी जीना दुश्वार कर देनेवाली परिस्थिति और असुरक्षा राज्य या राज्य के 
सविधयान का करतूत नहीं है। वह तो विगत दोसौ वर्षों की उपज है। फिर भी इन 
सकटों को और कोई नहीं तो उनको सारे जनसमाज में बाट देने का भी उपाय करे 
साबूद करने को राज्य की अनिच्छा या असवेदनशीलता भारत के राज्य और संविधान 
के मूल में ही आघात कर एही है। भुखमरी और असुरक्षा को नावूद करने में असहयोग 
और नागरिक अवज्ञा का प्रयोग (काम करने के अधिकार कम प्रभावी प्रावधान और 
बेरोजगारी वृद्धावस्था रूग्णावस्था और पयुता में सार्वजनिक सहायता की सविधान 
सम्मत मांग कर के) वर्तमान विष्चस को रोक सकता था। समय रहते आज भौ 
उसका प्रयोग करके लाभान्वित हुआ जा सकता है। 
ब्रिटिश इस प्रकार के विरोध की ओर ध्यान नहीं देते थे इसका मुख्य कारण 
यह है कि लगभग यहा से जाने तक भी अपने भारत के थासन की वैधता के बारे में 
उनका मानस निश्चित नहीं था। उनसे पूर्व के शासकों के मन में अपने शासन की 
पैधता फे बारे में पूर्ण निश्चितता धी। अत लोगों के विरोध या माय के समध् झुकता 
या उसके अनुसार अपनी व्यवस्था को बदलना यो छोड़ना अपने शासन की बैपता 
के प्रति चुनौती है ऐसा वे नहीं मानते थे। उल्टे इस प्रकार प्रजा फी माग या वियेय 
का स्वीकार करके उसके अनुरूप बदल करना उनकी स्वयं की और प्रजा की एृष्टि मे 
ऐप 
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ज्ञासन को अधिक न्यायोधित सिद्ध करता था। केवल प्रजा के द्वारा स्वीकृति और 
प्रस्थापित न्यायपूर्ण अधिकारयुक्त शासक ही इस प्रकार से प्रजा के प्रति अधीनता 
दर्शा सकता था या अपनी नीति को वापस ले सकता था। 

डूसरी ओर भारत के कुछ हिस्सों में शासितों ने भले ही ब्रिटिशों के शासन का 
स्वीकार किया हो तो भी स्वय ब्रिटिशों को शासन करने का अपना न्यायिक अधिकार 
है ऐसा नहीं लगता था। सैन्य बल से प्रजा पर विजय प्राप्त करने के सिवाय और किसी 
प्रकार की वैधता या मान्यता उनके पास नहीं थी। यह सच है कि उनकी विजय 
अत्यन्त चतुरता और सैन्यवल का कम से कम उपयोग करके प्राप्त हुई थी। परन्तु यह 
कम से कम भी उतना कम नहीं था। 

पूरे के पूरे ब्रिटिश शासनकाल में यह अवैधता की भावना प्रवर्तमान रही। रोबर्ट 
क्लाईव टॉमस मनरो ज्हॉन माल्कम और चार्ल्स मेटकाफ जैसे एकदूसरे से अलग 
अलग प्रवृत्ति के और अलग अलग समय में भारत में रहनेवाले व्यक्तियों के मनमें यही 
भावना अवस्थित थी। १८५७ के वर्ष ने इसे और स्पष्ट कर दिया। रोबर्ट क्लाईव के 
अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन का मूल सिद्धान्त हमारा स्वामित्व और हमारा 
प्रभाव हमने प्राप्त किया हुआ है अत उसे यल प्रयोग के द्वारा बनाए रखना चाहिये देश 
के राजाओं को भय दिखाकर वश में रखना चाहिये। २० ५७ वर्ष बाद मेटकाफ का भी 
इससे अलग मतब्य नहीं था। उल्टे वह और भी मुखर था। सन्‌ १८२९ की एक 
टिप्पणी में उसने लिखा 

पूर्व में कभी नहीं थे इतने आज हम भारत में शक्तिशाली दिख रहे हैं। फिर 

भी पतन कभी भी हो सकता है। जब वष्ठ शुरू होगा अत्यन्त त्वरित होगा। और हमने 
इस विशाल भारतीय साम्राज्य की विजय के बारे में जितना आश्चर्य नहीं हुआ था 
उतना या उससे अधिक आश्चर्य कितनी शीघ्रता से उसका अन्त हो जाएगा यह 
देखकर होगा! १८ 

मैठकाफ आगे लिखता है 

इसनी क्षणमगुरता का कारण यह है कि हमारा आधिपत्य वास्तविक ताकत 

पर नहीं अपितु फेयल घारणा पर आधारित है। हमारी समग्र वास्तविक ताकत तो 
अधीन किये गये भारत में यत्र तत्र अवस्थित सेना की यूरोपीय पलटन में है। उन्हीं 
लोगों के हृदय हमारे साथ हैं। सकट के समय में केवल उन्हीं पर भरोसा किया जा 
सकता है। 

हमारी सारी सैनिकी या नागरिक देशी सस्थाएँ केवल भाग्य के अधीन है। वे 
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अपना जीवनयापन करने के लिये हमारी चाकरी कर रहे हैं। सामान्य वे पाप 
अच्छी करते हैं। जिनसे उन्हें पोषण मिलता है उनकी चाकरी अच्छे से करनी चाय 
यह उनका जीवनमूल्य है इसलिये सकटपूर्ण स्थिति में वे निहापूर्ण आधरण भी कखे 
हैं। परन्तु अपने अन्तर्मन में वे हमारे प्रति व्यापक असन्तोष का भाव पाले हुए है। 
भाव हमारे खराब शासन के कारण से नहीं है अपितु स्वाभाविक अदम्य घृणा के कर 
है। उनका ही शब्दप्रयोग किया जाए वो हवा का जय सा रुख बदसते ही और अपने 
विरुद्ध स्थिर होते ही हम उनसे सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकते। भले ही हरे 
प्रति समर्पण के कुछ भव्य परन्तु अपवाद स्वरूप उदाहरण हों उत्तर से दक्षिण कक ऐ 
के पूरे भारत में लोग हमारे विरुद्ध संगठित हो जाएँगे। १९ 

मेटकाफ ने आगे लिखा 

"हमारे लिये सप से बडा भय रूसी आक्रमण का नहीं है। भारत के लोगों में 
मन से हमारी अजेयता का भाव शिथिल होने का भय सब से बडा है। हमारे प्रति 
उनके मनमें अत्यधिक द्रेष है। वह द्रेष ही हमें निर्मूल करेगा। जो घटनाएँ घट रही 
उनके परिणाम स्वरूप ऐसा क्षण कभी भी आ सकता है। *? 

कुछ मास पूर्व मैटकाफ ने परामर्श दिया था भास्तीय जनसमाज के 
प्रमावशील तबका समान हित और समान भावनाओं के साथ हमारी सरकार में नही 
जुड़ता तब तक भारत में हम जडें महीं जमा सकते परिणामत हमारा शासन अत्यन्त 
असुरक्षित ही रहेगा ऐसा मेरा निब्चित मत है” और उसने एमारे देशवासियों को भार 
में स्थिरतापूर्वक स्थापित करने में सहूलियत हो इस हेतु से योजनागद्ध पद्धति सै पो 
भी हो सकता है वह सब करने का आग्रह किया था। 

स्थिति का इस प्रकार का आकलन भारत में अवस्थित सभी अग्रेज समार्गे पे 
से करते थे इसलिये वह सरकार की नीतियों और उनके क्रियान्वयन में परिलवित 
होता था। परिणाम यह था कि “यूरोपीय पलटन” और अजेयता फी छाप 4 
छोग्कर अन्य किसी भी प्रकार की मान्यता या वैधता नहीं होने से ब्रिटिश किसी भी 
प्रकार के लोगों के विशेध के सम्मुख झुक भी नहीं सकते थे या कोई राहत भी नहीं 
दे सकते थे। उनको लगता था कि किसी भी प्रकार की राहत देने से और अधिक 
राहत की अपेधा जाग्रत होगी और उससे तो उनकी सरकार के सारे सिर्दान्त 
छिम्नविष्छिप्न हो जाएँगे! इसलिये जहा भी व्यूहर्चना के तहत या परिस्थिति भी 
विदशवा से यहत देना अनिवार्य था वर्ढझो भी 'सरकार की सष्ा के साथ सट 
समझौता म लमे इस प्रकार से” व्यवहार करना था। 


् 
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राज्य का ठाचा गलत नहीं हो सकता (इसी प्रकार सत्ता और प्रभाव के अन्य 
केन्द्र भी) यह सिद्धान्त ब्रिटिशर्रों द्वारा प्रस्थापित किया गया और ब्रिटिश सत्ता के जाने 
के बाद भारत में आज भी उसी प्रकार से प्रस्थापित है। यह सच है कि अपने आप 
को अत्यन्त असुरक्षित मानने के कारण यह ठाचा विरोध करनेवार्लों की शिकायतें 
सुनने के लिये प्रस्तुत हो जाता है। परन्तु ऐसा वह तब करता है जब विरोध करनेवाले 
अपना विरोध छोडने या स्थगित करने के लिये प्रस्तुत हो जाएँ। इस प्रकार राज्य की 
कभी गलती नहीं होती इस सिद्धान्त का वास्तव में त्याग करने के बाद भी उसे ऐसा 
बनानेवाले नियम घिनियम और कानून उसी रूप में अभी भी अवस्थित हैं। ये नियम 
विनियम और कानून ही राज्य को बैधता और पवित्रता प्रदान करते हैं। इस सारी 
रचना ने राज्य को अत्यन्त भयावह स्थिति में पहुचा दिया है। वह न केवल राज्य और 
प्रजा के बीच अविश्वास दुश्मनी और अपरिचय बनाए रखता है अपितु प्रजा को यह 
मानने के लिये प्रेरित करता है कि बिना हिंसा पर उत्तर आए उन्हें कोई सुनेगा नहीं। 
विद्रोह विरोध हत्या और पुलीस गोलीबारी की अनेक घटनाओं से भरेपूरे विगत कुछ 
वर्षों का कालखण्ड इसी बात को सत्य सिद्ध करता है। 

१९४७ से पूर्व का पराजपे रवीन्द्रनाथ और श्रीनिवास शास्त्री जैसे लोगों का 
अथवा राज्य के ढाचे से जुडे लोगों के असहयोग और नागरिक अवज्ञा के विरोध और 
सैद्धान्तिक निषेघ के मूल राज्य का ढाचा गलत न होने के ब्रिटिश सिद्धान्त में हैं। 
कितना ही क्षीण और हास्यास्पद मार्ने तो भी यह सिद्धान्त अभी मरा हुआ मानकर 
दफनाया नहीं गया है। इसकी जरडें भले ही हिल रही हों तो भी बनी हुई हैं। 
राज्यसस्था के साथ जुडे हुए अनेक लोग और वर्तमान भारतीय राज्यतत्र के विषय में 
सिद्धान्त निरूपण करनेवाले विद्वान इन जड़ों को पोषण दे रहे हैं। 

अत यहष्ठ स्वीकार किया जाता है कि विदेशी थासन के विरुद्ध में प्रयोग किये 
जाने के लिये असहयोग और नागरिक अवज्ञा न्यायोधित और तर्कसगत साधन हैं 
परन्तु स्वदेशी शासन के विरुद्ध प्रयुक्त किये जाएँ तब वे ऐसे नहीं हैं। इसी सन्दर्भ 
में भारत के विभिन्न नेता (इतिहास राजनीविशास्त्र आदि का उल्लेख न करें तो भी) 
सामान्य रूप से वर्गविहीन और समतावादी समाज और कल्याण राज्य के पक्षधर होते 
हैं तो भी वर्तमान राज्यव्यवस्था की कोई गलती नहीं होती इसी सिद्धान्त के पुरस्कर्ता 
जैसा व्यवहार करते हैं। 

इस प्रकार का सिद्धान्स और उसका समर्थन गराधीजी ने अपने सम्पूर्ण 
सार्वजनिक जीवन में जो भी कहा उसके विरुद्ध जाता है। इतना ही नहीं पारपरिक रूप 


भारतीय परम्फ्रामें असहयोग 
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द टाइम्स औफ इन्ड्रिया सितम्बर २१ १८५५ यू.एन छेबर का लेख 7 “द रेशनास आँव्‌ 
सत्याग्रह 

के सनन्‍्तानम “सत्पाग्रह एन्ड द स्टेट १८६० पृ ६७ 

भारत का संविधान अनुष्छेद ८२ 

विमोबा भावे जैसे जिम्मेदार और कानून के शासन का सम्मान करने वाले व्यविषयों के 
मतानुसार भी जिस स्थिति में कानून द्वारा किसौ कार्य को उचित उहदया कया हो ग्रषषा 
जनसामान्य क्या अभिप्राय भी उस और हो परन्तु उसका अमल मन होता हो दब सर्व 
का आश्रय लेना उचित कहा जा सकता है। ('सत्याब्रह विचार” पृष्ठ ६५) अभी दो देश नें 
निहित व्यापक भुखमरी और असुरक्षा से अधिक कोई दूसरी स्थिति विवादास्पद ही नहीँ है। 
उसे दूर करने के लिए कानून की सम्मति और तरफदारी तो गणतंत्र के संविधान में ही व 
गई है। 

१८५७ तक तो ऐसी परिस्थिति थी कि प्रति चार भारतीय एक यूरोपीय था। 
कमी कभी हो प्रति छ भारतीय एक यूरोफियन शेमा मे था परमगु १८५७ बाद परिस्थिति में 
ऐसा परिर्मन आया कि प्रवि दो भारतीय एक यूरोपियन सेना मैं था और यह परिस्थिति 
१८०० तक चालू एहौ। १८५७ में ४५ १०८ जितने यूरोपौय सैनिक मे। १८०८ में बह 
संख्या बढकर ८२ ८६६ हो गई। १८०२ में ७५ ७०२ जबकि १८५६ में २ ३५ ४११ 
भारदौय थे। १८०२ में १४८ ८२६ भारतीय थे। (ग्रिटिश पार्लियामेस्टरी पैफ्स १८०८ 
ग्रंध ७४) 
आई ओ. आए. फ़ान्सिस पेपर्स एम.एल युरःई १२ पृष्ठ ३७ “हिम्टस ऑप ए पोलिटिक्स 
सिस्टम पप्लेर द गंवरनमेल्ट ऑव इन्डिया” (सन १७७२) 
लंडम पब्लिक ऐकोर्ड ओफिस 7 एसनबरो फेपर्स : पौ आर. ओ. ३८ ८ ८१ भाव २२ 
कार्यवाही दि १८ अक्ट्हर १८२८ सौं. जे. मेटकाप 
संडन पग्लिक रैकोर्ड ऑफिस । एलनबरो पेपर्स । पौ आर,ओ. ३० ८ ८१ भाग १ २ 
कार्यवाही दि, ११ अक्टूबर १८२९ चार्स्स जे मेटकाफ 
वहीं 
डरहाम डिपार्टमेन्ट ऑय्‌ पेलियोग्राफी एन्ड डिप्लोमेटिक + अर्ल ग्रे पेपर्सः बोक्‍्स ३६ फाईल 
१. कार्यवाही दि, १८ फरक्री १८२८ सौ,जे मेटकाफ 


विभाग २ 
अभिलेख 


घटनाओं का अधिकृत बृत्तात 

के बनारस की घटनाएं 

ख पटना की घटनाएं 

गे सरन की घटनाए 

न भागलपुर की घटनाएँ 

नीति से पलायन के कदर्मों की रीतरसम 

ईंग्लैण्ड में रहनेवाले सचालक अधिकारियों के साथ 


पत्र व्यवहार 


३ घटनाओ का अधिकृत बृत्तात 


के बनारस की घटनाए 
१ क १ बनारस के समाहर्ता का कार्यवाहक न्यायाधीश को पत्र 


२६-११-१८१० 


स्यलयू, ड्यल्यू, बर्ड एस्क 
कार्यवाहक न्यायाधीश बनारस 

महोदय 

विनियम १५ १८१० के तहत बनारस के मकानों और दूकानों पर कर लागू 
किया गया है उसकी वसूली के लिये आपके सहयोग की अपेक्षा है जिससे इस कर 
के विषय में यधासभव अधिक मात्रा में प्रचार किया जा सके। ऐसा करने से जिन्होंने 
कर घुकाना है उनको इस घविनियम की जानकारी मिलेगी और कर निर्घारण के बाद 
जब उनसे वह्द मागा जाएगा तब उसे चुकाने में अनुकूलता रहेगी। वे जब मुझसे कर 
के दर के विषय में पूछेंगे तय उत्तर देने में सहूलियत रहेगी। इस हेतु से घरों के किराये 
कितने हैं और उस पर कर लगाने का प्रतिशत कया है यह जानना भी मेरे लिये 
आवश्यक है. जिससे मैं कर की राशि निर्धारित कर सकू और इसके प्रति जगनेवाली 
समभवित घृणा या शिकायतों से यथधासभव बच सकू। 

उस हेतु से मेरा प्रस्ताव है कि और एक या दो सम्माननीय व्यक्तियों फो 
प्रतिनियुकत किया जाए जो प्रत्येक मोहल्ले के घरों और दूकानों का अकन करें और 
ऐसी व्यवस्थित जानकारी एकत्रित करें जिसमें प्रत्येक के किराए की दरों की जानकारी 
शामिल की जा चुकी हो। 

मकानमालिक और उसमें रहनेवालों को प्रवर्तमान विनियम लागू करने के सबंध 
में जरूरी नोटिस पहुँचाने के बाद दिए जाने वाले और वसूल किए गए किराए के बारे 
में सही जानयारी प्राप्त की जा सकेगी। उसके बाद मेरी घारणा है कि मेरे अधिकारियों 


५४ भारतीय परम्पयमों अस्हयोत 





को वसूल फरने योग्य कर की मात्रा निश्चित करने हेतु उन श्षेत्रो में प्यव्तिमत सर्वेदण 
के लिए बारबार जाना नहीं पडेगा। 


यदि कोई मकानमालिक की ओर से कोई अवरोध या बाधा उत्पन्न करने ही. 
कोई घटना घटेगी तो मैं स्वय मेरे अधिकारियों के साथ जुड जातेंगा जिससे मेरौ एूर् 
सम्मति के मिना वे कोई कदम न उठा लें। फिर भी यदि स्थिति बिगडेगी तो मैं अपने 
व्यक्तिगत रूप से निवेदन करते हुए उस घटना के सबंध में आपकी समति भी प्रा 
कर लूगा। 

यदि इस काम के लिए भेजे गए अधिकारियों के साथ एक पुलिस अधिकारी पै 
प्रत्येक मोहले और विस्तार के लिए भेजा जाता है तो मकानों और दूकानों की सच्या 
लेते समय किसी भी प्रकार के विवाद अथवा विरोध के समय उनकी उपस्थिति ऐं 
सहायता मिलेगी और उस कर को लागू करने की समग्र प्रकिया के लिए वे उपयोगी 
सिद्ध होंगे। 

उसके साथ नगर और उपनगर के कुछ थार्नों के लिए पूर्वोक्त विनियम मी 
लगभग दस भाषातरित प्रतिया भेजना चाहता हूँ। उससे अधिक प्रतिया बाद मे 
आवश्यकतानुसार भेजी जा सकती हैं। उससे करदाता उसका अपने तरीके से 
अध्ययन कर सकेंगे जो हमें भी उपयोगी होगा। 

उसी प्रकार मैं आपको प्रत्येक मोहल्ले में मूल्य निर्धारण के लिए भेजे मर 
अधिकारियों के और जिन मोहल्लो में भेजना चाहता हूँ उन मोहल्ों के नाम भी मे 
दूगा। 

सूचित विनियम की धारा ४ जो इस कर के लिए रची गई है और विनिर्या 
१० १८१० के द्वारा इसकी सीमा का निर्धारण हुआ है उस सन्दर्भ में आपसे टन 
झ्यूटी के समाहर्ता द्रारा किये गये सीमाकन से भी मुझे अवगत किया जाए जो अंतिम 
विनियम की घारा ७ के अनुसार सम्यन्धित सभी को मान्य है। 

आपका आशझाफारी 

बनारस समाहर्ता कार्यालय ख्बल्यू, ओ सेलमन 
नवम्बर २६ १८१० समार्हर्ता 


घटनाओं का अधिकृत वृत्तात पष 
इममा---फकका---:फआ-' शक: फइह7- ऑफ आरा -"0प00 शक“ उफ्" 


१क २ बनारस के समार्ह्ता का कार्यवाहक न्यायाधीश को पत्र 


६-१२-१८१० 

व्म्लयू, स्मल्यू, वर्ड एस्क 
कार्यवाहक न्यायाधीश बनारस 

महोदय 

गत दिनाक २६ के मेरे पत्र के सदर्भ में आपको सूचित कर रहा हू कि मकानों 
को क्रमाक देने का काम शुरू कर दिया गया है। (यह काम केवल सख्या गिनने के 
लिए शुरू किया गया है. क्रमाक उस मकान पर लगाना उचित नहीं माना है क्योंकि 
ऐसा करने से शायद मकानमालिकों को आपत्तिजनक लगेगा) बनारस नगर में यह काम 
श्रीमान मुहम्मद तकी खान नामक एक स्थानिक सजञन को सपा गया है जो कुशल 
और गणमान्य ध्यक्ति है और विश्वास है कि वह यह काम पूर्ण ईमानदारी पूर्वक तथा 
सरकार तथा स्थानिक निवासियों को ध्यान मे रखकर कर सकेगा। 

मुझे आपसे अतिशीघ्र एक सहायता की आवश्यकता है। आप मुझे नगर सथा 
उपनगर के थानेदारों के लिए अनुमति भेज दें कि वे समी समय आने पर मुहम्मद तकी 
खान तथा उसके साथियों को सहायता ठथा सहयोग दें। यह परवाना मैं मुहम्मद तकी 
खान को देना चाहता हू। वह जब उनके विभाग में जाएगा तब यह परवाना प्रत्येक 
थानेदार को भेज देगा। उसके साथ ही वह प्रत्येक मोहल्ले में भेजे जाने वाले मुसुदियों 
(सहायक कर्मचारियों) के नाम भी उन्हें भेज देगा। मुझे लगता है कि वह तलुआ नाला 
से फाम शुरू करेगा। 


आपका आज्ञाकारी 
बनास्स समाहर्ता कार्यालय ड्य्लयूओ सेलमन 
दिसम्बर ६ १८१० समाहर्ता 
१ क ३ कार्यवाहक न्यायाधीश का बनारस के समाहर्ता को पत्र 
११-१२-१८१० 
ड्मग्लयू, ओ सेलमन एस्क 
समाहरता बनारस 
महोदय 


मुझे आपका गत दिनाक २६ सथा अभी दि ६ के पत्र मिले हैं जिसकी रसीद 
सादर भेज रहा हू। 


५६ भारतीय परम्परामें अस्कदोत 








२ विनियम १५ १८१० की प्रति नगर के सभी थानों में भेज दी है और 
थधानेदारों को आदेश भी है कि जो कोई भी इस प्रति को पढने समझने के लिए मत 
उससे दें। 

३ थानेदारों को ऐसा आदेश भी दिया गया है कि वे मकान के कर का 
निर्धारण करने के लिए जानेवाले कर्मघारी को अपने अपने वार्डमें अपने स्थानिक 
अनुभवों के आधार पर जानकारी एकत्रित कर के दें और उन सभी कर्मचारियों को यह 
भी बता दें कि थे विनियम १५ १८१० के अनुरूप सरकार के अधिकृत अधिकारी के 
रूप में अपना कर्तव्य करें। 

४ आपको यता दूँ कि उन स्थानिक पुलिस अधिकारियों को उस काम में 
नियुक्त अधिकारियों के साथ तैनात करने का विचार नहीं किया है क्योंकि उस्त काम 
में उन लोगों का हस्तक्षेप नगर के निवासियों को कदाचित पसद न आए अथवा उसका 
विरोध भी हो। यदि स्थानिक निवासियों अथवा मकान मालिकों की ओर से आपके 
अधिकारियों के कानूनी कर्तव्य निभाने के कार्य में अवरोध निर्माण किया जाएगा अथवा 
विरोध किया जाएगा। तब स्वाभाविक रूप से ही आपकी ओर से जानकारी मिलने के 
साथ ही मैं पुलिस अधिकारियों को आपको आवश्यक सहायता करने के लिये स्पष्ट 
आदेश दूँगा। 

५ उसके साथ ही मैं आपको टाउन ड्यूटी समाहर्ता द्वारा विनियम 
१० १८१० की धारा ८ की जो नकल मुझे मिली है. वह आपको भेज रहा हू। 


आपका 
बनारस डय्लयू, खम्लयू, बर्ड 
दिसम्बर ११ १८१० कार्यवाहक न्यायाधी6 
१५८ ४ कार्यवाहक न्यायाप्रीश बनारस का श्रकार को पत्र 
२५-१३ १८१९ 
जी सोडस्वेल एस्क 
सरकार के सचिव 
न्याय विभाग 
फोर्ट पिलियम 
महोदय 


मुझे सरकार के माननीय गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को जानकारी देमी है 
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कि विनियम १५ १८१० के अनुसार कर लागू करने की व्यवस्था के प्रति नगर के 
सभी लोगों में अत्यधिक उत्तेजगा और विरोध फैलने से स्थिति गभीर बनी है। 

२ स्थानीय निवासियों ने मुझे सामूहिक रूप से आवेदन दिए हैं। (आवेदनों 
की प्रतिलिपि आज की डाक में अलग से भेज रहा हू) लोगों की भीड ने मुझे घेर फर 
स्थिति से सरकार को अवगत कराने के लिए बाघ्य किया था। 

३ ये सभी आवेदन बनारस को उपर्युक्त विनियम द्वारा लागू किए गए 
मकानकर से माफी देने के सबंध में दिए गए हैं। उसमें आवेदकों ने कर सह पाने की 
अपनी असमर्थता का उल्लेख किया है। आवेदन में उन्होंने यह भी बताया है कि 
व्यापार में गतिरोधि की स्थिति निर्माण होने से रोजगार भी कम हुआ है। उसके 
अतिरिक्‍त विनियम १० १८१० अनुसार नगर कर के कारण कुछ उपयोगी वस्तुओं 
की कीमतें बढ गई हैं। नगरवासियों के मकानों का पुलिस सहायता के लिए (निधि 
एकत्रित करने) हेतु तो मूल्य निधरिण होता ही है. जो कदाचित हिन्दुस्तान में यनारस 
को छोड और कहीं नहीं हो रहा है। 

४ उस सबध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूगा कि रोजगार 
मिलना मुश्किल होने और उपयोगी वस्तुओं के भाव गिर जाने के साथ उस नगर के 
लोगों पर लागू किए गए कर से विशेष रूप में माफी देने का कोई उचित कारण न होने 
पर भी उस विनियम से अन्य नगरों को दी गई माफी को सम्मुख रखकर समान न्याय 
के अनुरूप माफी चाहने का आवेदन भी आ सकता है। 

५ उस सबध में ऐसा लगता है कि आवेदकों को कुछ छूट या माफी दी जा 
सकती है. क्योंकि उनके मकार्नों पर पुलिस निधि के निमिच से कर तो लागू है ही। 
नगर में अनेक फाटकों पर स्थानिक पहरेदार का निभाव उस वोर्ड के स्थानिक 
निवासियों द्वारा ही होता है। उसका खर्च वॉर्ड के प्रत्येक घर द्वारा समान हिस्से से 
दिया जा रहा है। लगभग १० २४१ मकानों का अकन हुआ है। इस व्यवस्था के 
अनुसार उनसे १ ३३४-६-१० १/३ की राशि एकत्रित होती है। यह राशि यहुत बडी 
लगती है और मकानमालिकों पर इसका बहुत ह्टी बोज पड़ रहा है ऐसा लगता है। 
इसके अतिरिक्त कर की प्रस्तावित राशि तो हैं ही जिससे ये माफी चाहते हैं। 

६ लोगों में भारी जोशखरोशी रोष और हगामा प्रवर्तित है दे दूफानें मद फर 
अपने दैनिक व्यापार धधे को छोड कर भारी सख्या में एकत्रित हो रहे हैं और अपनी 
माग तत्काल पूरी करने के लिए मुझ पर दबाव बढा रहे हैं। साथ ही मुझे कर निर्धारण 
करनेवाले कर्मचारियों को सरकार से आदेश मिलने तक रोके रखने के लिए समाहर्ता 
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को निर्देश देने के लिए कह रहे हैं। मैंने लोगों को समझा दिया है कि उनके आवेदन 
सरकार को भेज दिए जाएंोें। परन्तु सरकार की ओर से कोई आदेश न मिलने तक 
यह विनियम यथावत लागू रहेगा! इसलिए उस सबध में किसी भी प्रकार का अकरोध 
अथवा ऐसी अन्य किसी कार्यवाही का मैं विरोध ही करूगा। प्रवर्तमान अशाति को 
स्वीकार कर के मैंने उनके मन में अपेक्षा निर्माण की है जो निराशा में परिवर्तित हो कर 
करनिर्घारण से जो कठिनाई निर्माण हुई है उसे और बढठा देगी। 

७ आज सायकाल के सघर्ष और विरोध की स्थिति इतनी खराब थी कि मुझे 
लगा कि मुझ्ने सैन्य सहायता के लिए मेजर जनरल मेक्डोनाल्‍्ड फो सूचना देनी ही 
पडेगी। यद्यपि रात्रि तक लोग बिखरने लगे और मुझे लगता है कि मैं उन्हें सर्ण का 
रास्ता छोड कर अपने अपने कामकाज और व्यवसाय पर वापस लौट जाने के लिए 
समझा सकूगा। 


आपका अआजन्ञाकारी 
बनारस डवल्यू, डबल्यू, ड 
दिसम्यर २५ १८१० साय॑ ८०० कार्यवाहक न्यायाधीश 


१ क ५ कार्यवाहक न्यायाधीश वनारस का सरकार की पत्र 


२८-१२ १८१० 
महोदय 

दिनाक २५ को मैंने आपको बनारस के निवासियों द्वारा छिडे सघर्ष और सभी 
निवासियों में उठे आक्रोश की स्थिति के सवध में सूचना देते हुए पत्र लिखा था जिसमें 
उसे शात करने के लिए मैंने जो उपाय सोधे थे उस का भी उल्लेख किया था। 

२ गत दिनाक २५ की शाम उपद्भपी लोगों की भी नगर के विभिन्न स्थानों 
और सिकरोल के बीच एकत्रित हो गई थी और उन्होंने उपद्रव शुद्ध किया था। यधपि 
अपने एक्षक दल को तत्काल जमा होते देखकर ही उपद्रय थमने लगा था। पुन २६ 
फी सुबह भीझ इकट्ठी नहीं हुई। और मेरी धारणा बनी कि लोग बिखरकर शात॑ होने 
लगे थे और नियत्रण में एहे थे। 

३ परन्तु दोपहर के याद सघर्ष की स्थिप्ति फिर से निर्माण हुई। पूरे नगर में 
सभी घर्गों के हिम्दू और मुसलमान एकत्रित हुए और जयतफ मैं समाहर्ता को सीधे 
मिलकर सभी कर निधरिक कर्मचारियों को वापस न ले लू और कर समाप्त होगा ऐसा 
पक्का आश्वासन न ला दू तय तक अपने सभी व्यवसाय वन्ध रखने यप्न निर्णय किया। 


| 
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उनकी ऐसी घारणा थी कि ऐसे सर्वसामान्य विवाद की व्यापक स्थिति के अत में वे 
उनकी इच्छानुसार राहत मेरे से लेकर ही रहेंगे। बनारस नगर के लगभग सभी वर्ग के 
कारीगर लोग अर्थात्‌ लोष्ठार मिस्त्री दर्जी नाई जुलाहे कहार आदि एकमत होकर 
उस सघर्ष में साथ थे और यह सघर्ष ऐसा जोर पकड़ता गया कि दिनाक २६ को तो 
अन्तिम सस्कार करनेवाले लोगोंने भी अपना काम बन्द करने के कारण कई शव बिना 
दाह सस्कार किए गगा में बहाए जा चुके थे। उसमें से अनेक वर्ग के लोग बडी सख्या 
में अन्य लोगों के समूह के साथ नगर के एक निकट के स्थान पर एकत्रित हो गए थे 
और उन्होंने घोषित किया कि जब तक मैं उनके सघर्म का मुद्दा स्वीकार न कर लूँ तब 
तक सैन्य बल के सिवाय उन्हें कोई हटा नहीं सकेगा। 

४ मुझे समाहर्ता के पास भेज कर सरकार का आदेश आने से पूर्व कर 
निधधरिक कर्मचारियों को वापस बुलाना तो उनका केवल पहला ही उद्देश्य था। उन्होंने 
निर्धार किया है कि सरकार का आदेश कुछ भी हो बलप्रयोग के बिना वे कर नहीं 
भरेंगे। मैंने उन लोगों को स्पष्ट बता दिया कि जैसा वे चाहते हैं उस प्रकार से हस्तक्षेप 
करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है और सरकार का निर्णय आने तक उन्होंने शाति 
और धैर्य रखना ही होगा। परन्तु वे लोग ऐसा मानते थे कि यदि निर्धारण करने वाले 
कर्मचारी अभी नहीं तो बाद में कभी भी नहीं हटाए जायेंगे और यदि ऐसा विरोध चालू 
नहीं रहेगा सो फिर कर में कोई राहत प्राप्त नहीं की जा सकेगी। वे कर भरना तो 
स्वीकार नहीं कर सकते थे। 

५ यदि मैं ऐसे एकत्रित हो गए लोगों के जोर से सघर्ष कर्ताओं द्वारा की गई 
मार्गों के सामने झुकूगा तो मुझे लगता है कि सरकार की सत्ता से समझौता कर रहा 
हूं और ऐसा करने से यैं ऐसे लोगों को भविष्य में अन्य किसी भी असन्तोष के मुद्दे पर 
ऐसा कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ। इसलिए मेरा मतब्य है कि मेरा यह 
कर्तव्य बनता है कि मैं ऐसी मार्गों को मान्य न करू और सरकार की सूधना न मिलने 
तक स्थिति का सामना करता रहू। तव तक मैं इस रोष को शात करने के लिए 
समझाने के यथासभव प्रयास करूगा। सैन्य बल का तब तक प्रयोग करना टालता 
रहेगा जब तक मेरे उपरी अधिकारी ऐसा करने का समर्थन देते रहेंगे। 

६ भीड के समक्व व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो कर मैंने उनको मेरे आदेशों 
को समझाया और कहा कि मैं चाहता हू कि इनका पालन हो। मैंने यह भी कहा कि 
वे अपने काम पर वापस लौंटें और सरकार का निर्णय आने तक चैर्यपूर्वक प्रतीक्षा 

करें। बैने विभिन्न दर्ग के चौधरियों को बुलाकर उनके लोगो को उस भीडयाजी से 
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वापस लौटने के सबंध में एक आधारसहिता बना कर उस पर हस्ताक्षर करने को कहा 
और अपने अपने घर वापस जाकर दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने का अनु 
किया। ऐसी ही एक आचार सहिता बनाकर विभिन्न वर्ग के अग्रणियों को भेजने का पर 
इरादा है और जो कोई उस पर हस्ताक्षर नहीं करता उसे दण्ड देने का भौ प्रस्ताव है! 
मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से अवश्य कोई लाभ होगा और कुछ दिनों में लेगों 
को जब ऐसा लगने लगेगा कि उनका विरोध और झगड़ा अनुधित था सय अतः हे 
जाएँगे और अपने व्यवसाय में वापस लौटकर कानून से रहकर सब बातें मानने लगी। 

७ जिले के समाहर्ता अभी अनुपस्थित होने से मुझे ऐसा लगा है कि मैं उन्हें 
जल्दी से वापस लौटने का परामर्श दू, क्योंकि यहाँ के स्थानीय कर निर्धारकों को इस 
सवेदनशील स्थिति में उनके विवेक के आधार पर मुक्त नहीं छोड़ देना चाहिए। ह॒त 
संबध में उन्हें लिखे हुए मेरे एक पत्र की प्रति तथा उससे पूर्व हमारे बीच हुए पर 
व्यवहार की प्रति भी भेज एहा हूं। 

८ इसके साथ मेजर जनरल मेक्डोनाल और मेरे मीच दिनाक २५ वी २६ 
को हुए पत्रव्यवहार की प्रति भी भेज रहा हूँ, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर सैन्य 
सहायता की माग भी मैं करूगा उसकी पूर्ष सूचना है। 

९ दिनाक २५ की मेरी भागदौड फे बीच में आपको आवेदनों का अनुवाद मर 
भेज सका और उसके लिये क्षमा प्रार्थना करना भी चूक गया हूँ। यघपि गरत्महाद 
जरूरी अनुवाद मैंने सरकार को भेज दिया है। 

१० अब उस विषय में तीन आवेदनों का अनुवाद और शेष आवेदनों की 
भावानुवाद भेज रहा हूँ। मेरे मतानुसार यह पर्याप्त है। मुझे आशा है कि अनुवाद 
विषयक मेरी गलती को मेरे अन्य कर्तव्यों के योज फो ध्यान में रखते हुए सरकार मुझे 
क्षमा करेंगे। 


आपका आज्ञाकारी 
बनारस ड्म्ल्यू, खम्ल्यू 
दिसम्पर २८ १८१० फार्यवाहक म्यायाघौर 


१ कफ ६ कार्यवाहक न्यायाधीश भमनारस का सरकार फो पत्र 


३१-१ २-१८१० 
महोदय 
आपको भेजे मेरे विगत पत्र के माद मैंने मेरा समग्र ध्यान जय भी शिधित 
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होकर बनारस के निवासियों कें रोष को शात करने पर और उन्हें सरकार की ओर से 
उनके इस विषय सवधी आवेदनों के प्रति कोई निर्णय आने तक अपने अपने दैनन्दिन 
व्यवसायों में लग जाने के लिए समझाने पर केन्द्रित किया है। 


२ पसन्तु मेरे सभी प्रयास विफल रहे हैं। सभी वर्ग के लोग अपने घधे बद 
करके बैठ गए हैं। उससे लोगों में भारी असुविधा की स्थिति पैदा ो गई है। उपयोग 
की प्रत्येक चीज वस्तु की प्राप्ति अत्यन्त मुश्किल बन गई है और उनकी कीमते भी 
खूब बढ़ी हैं। उससे गरीब प्रजा बहुत दुखी हो गई है। कुछ हजार लोग तो रातदिन 
नगर में किसी एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं अपने अपने वर्गो में विभाजित हो जाते 
हैं और सघर्ष में जुडने में झिझकने वाले लोगों को दण्डित करते हैं। इस प्रकार इस 
विनियम के प्रति एक व्यापक विरोध और तिस्स्कार दिखाई दे रहा है और यदि किसी 
भी व्यक्ति की ओर से इस साजिश से वापस लौटने का तनिक भी सकेत होने पर 
उसकी सार्वजनिक निन्‍दा और तिरस्कार किया जाता है यही नहीं तो उसे उसकी 
जाति से निष्कासित कर देने तक की स्थिति उत्पन्न हुई है। 

३ इस स्थिति में ऐसा लगता है कि लोगों ने तब तक सघर्ष चालू रखने का 
निर्णय ले लिया है जब तक सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आता। उनको 
आशा है कि (सरकार को) यह विनियम समाप्त करना ही पडेगा। मैंने उनका विरोध 
शान्त करने के लिए अत्यन्त सुलहकारी व्यवहार करने का प्रयास किया है। लोग जहाँ 
इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं अनेक बार गया हूँ और मेरे अधिकार के अनुरूप हर तरष्ठ से 
सभी को अपने अपने काम धधे पर लग जाने के लिए समझाने का प्रयास करता रहा 
हूँ। मैंने बनारस के राजा को अग्रणी ष्यापारियों को और यहाँ के गणमान्य निवासियों 
को पत्र लिखकर व्यक्तिगत रूपसे प्रार्थना की है कि वे अपने पद का उपयोग कर 
लोगो को शात होकर बिखर जाने के लिए समझाएँ। 

४ परन्तु जब सभी प्रयत्न विफल हो रहे हैं तब घनी आबादीयाले तथा 
विशाल नगर में निरन्तर रूप से बनी इस प्रकार की सार्वजनिक अशान्तिपूर्ण स्थिति 
को ध्यान में लेना अनिवार्य है। मैंने अब निर्णय किया और मैंने स्वय मेजर जनरल 
मेक्डोनाल्‍ड से मिलकर लोगों की मानसिकता के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया और 
किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति निर्माण होते ही तैयार रहने के लिए सूचित 

किया। हमने नामदार की रेजिमेन्ट को भेजने का निर्णय किया और मैं आशा करता हू 


६२ भारतीय परम्परामें असहदेत 





कि इसे सरकार की मान्यता प्राप्त होगी। हमारे पत्रव्यवहार की प्रतिया सादर भेज र् 


हूँ 


आपका 
यनारस ड्ब्ल्यूः डम्ल्यू, गर् 
दिसम्बर ३१ १८१० कर्यवाहक न्यायाधीश 


१७८ ६ (क) मेजर जनरल मेक्डोनाल्‍ड का 
बनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश को पत्र 


३१ १२ १८१० 

महोदय 

आज सुबह अपने गीच हुई बातघीत में आपने बनारस नगर के निवासियों में 
जो रोष व्याप्त है उसकी सूचना दी तथा अपना अभिप्राय भी यताया कि लोगों का ऐ 
और अधिक भडक सकता हैं और समवत्तः हिंसा पर उतर आ सकता है! उस किव॑ 
में मैं मानता हूँ कि स्थल पर अभी तैनात दल अपयप्ति और असह्ठम है। अत आप 
यदि अब भी दैसा ही सोच रहे हैं तो इस पत्रका आपकी ओर से प्रत्युत्तर मिलते ही 
सरकारी रैजिमेन्ट की ६७वीं टुकडी भेजने का आदेश दूँगा। उस विषय में 
अपनी आवश्यकता के विषय में सभी सूचनाएँ देनी होंगी जिससे प्रस्थान करनेवाले 
सैनिक बल को आवश्यक सामग्री के साथ भेजने की व्यवस्था कर सर्कूँ। 


बनारस आपका आश्चावारी 
दोपहर १२३० जे मेक्डोनाल्ड 
दिसम्बर ३१ १८१० मैजर जनरल 


१क ७ बनारस के कार्यवाहक व्यायाधीश का प्रकार फो पत्र 
३२१ १८११ 
महोदय 
गत दिनाक ३१ के आपको भेजे गए मेरे द्रुतगति पत्र से मान्यवर गर्वनर जनर्त 
इन काउन्सिल यहाँ प्रवर्तमान उस स्थिति से वाकिफ हुए होंगे जिस से तत्काल रे 
नगर में मुझे मामदार की ६७वीं ऐेजियेन्ट सयवाने की दत्काल आवश्यकता पड़ी थौ। 
२ मैं बहुत ही विन्तित हो कर कहता हूं कि मदन कर लागू होते ही विरोध 
< दिनों दिन बढता जा रहा है और उसने गम्भीर रूप घारण कर लिया है। सरकार का 


घटनाओं का अधिकृत वृत्तात ६३ 





आदेश नहीं आता तब तक लोगों ने नगर छोड कर किसी एक स्थान पर इकट्ठा होकर 
वहीं बने रहने का निर्णय कर लिया है मेरे या स्थानीय अधिकारियों की ओर से दिए 
जानेवाले किसी भी आश्वासन का जरा भी असर नहीं दिखता है। उन्हें केवल सरकार 
की ओर से करमाफी के आदेश की प्रतीक्षा है। किसी भी स्थिति में कर नहीं भरने का 
उनका निर्णय है। उनका निर्णय बदलवाने के लिये कोई उन्हें नहीं समझा सकेगा ऐसा 
मेरा विश्वास हो गया है। 

३ समग्र प्रात में इस सरह लोग सगठित हो रहे हैं ऐसा मानने के लिए एक से 
अधिक कारण हैं। किसी अन्य कारण से एकत्रित हुए लोहारों ने तुरन्त ही इस 
पड्यन्त्र में प्रमुख भूमिका स्वीकार कर ली और वे पूरे प्रान्त से बडी सख्या में यहा आ 
पहुचे हैं। इससे प्रजा की कठिनाई बढ गई है। खेती पर इसका गम्मीर परिणाम होगा 
और असन्तुर्शे की सख्या बढेगी। साथ ही लोगों में यह धारणा भी बनी है कि 
आसपास के अन्य नगर के लोग भी बनारस के इस सघर्ष को समर्थन दे रहे हैं। 

४ इस स्थिति को देखते हुए स्पष्ट लगता है कि अब यह विनियम लागू 
करवाने का काम केवल सैन्य बल ही करा सकता है। उस करके प्रति लोगों की घृणा 
इतनी तीद्र है कि लोगों को इस कर को सपूर्ण वापस लियेबिना सतोष नहीं होगा। 
लोगों के मन में इस बात को लेकर जरा भी सदेह नहीं हैं कि कर प्रस्ताव को कुछ 
परिवर्तन और सुधार के साथ लागू किया जाएगा तो गभीर स्थिति निर्माण होगी। 

५ जिन लोगो का यहाँ के लोगों पर प्रभाव है ऐसे अग्रणियों का सहयोग भी 
मुझे नहीं मिल रहा है क्‍यों कि उनकी ऐसी इच्छा नहीं है। उन सभी को इस 
आन्दोलन की सफलता की चाह होने के कारण वे ऐसा कुछ करेंगे नहीं। गवर्नर जनरल 
के वैयक्तिक सचिव द्वुक का व्यक्तिगत प्रभाव सभवत सफल हो सकता है। अत मैंने 
उन्‍हें सर्किट से यथाशीघ्र वापस लौटने के लिये बता दिया है और मुझे आशा है कि 
लोगों में उनके पद और व्यक्तित्व के प्रति आदर होने के कारण लोग घ्यानपूर्वफ उन्हें 
सुनेंगे। 

आपका आज्ञाकारी 
बनारस ड्य्ल्यू, ड्य्ल्यू, मर्ड 
जनवरी २ १८११ कार्यवाहक न्यायाधीश 


घ्४ भारतीय परम्फाार्मे असहयोत 





१ के ८ बनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश का सरफार को पत्र 


४ १ १८१ 

महोदय 
महामहिम गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को आदरपूर्वक सूचित कर रहा हू कि 
गत दिनाक २ के मेरे पत्र के बाद नगर की स्थिति में लगभग कोई अन्तर नहीं है। 


२ मुझे बताते हुए आनन्द हो रहा है कि समग्र प्रान्त में फैले हुई इस पडयन्र 
का कोई विपरीत परिणाम हो उससे पूर्व ही उसके विरुद्ध कार्यवाही की गई है। मुझे 
जैसी खबर मिली कि आसपास के परगनों से लुह्ठार एकत्रित हो रहे हैं. तत्काल ही मैने 
जमीनदारों को उनके ही उपर आपत्ति आनेवाली है यह समझकर अपने अधिकार का 
उस उत्पात के विरुद्ध उपयोग करने के लिये बताया। मैंने उनसे अपेक्षा की कि ये 
सभी लोहारों को अपने अपने स्थान पर जाकर काम शुरू करने के लिए याध्य करें 
और लोगों को बहकाने वाली गलत सूचनाओं का प्रतिरोध करें। मैंने जितने भौ 
जर्मीदारों के साथ बात की वे सभी मुझसे सहमत हुए और उन्होंने अपने प्रभाव का 
उपयोग किया। मुझे इस मामले में सईदपुर के जागीरदार बाबू शियनारायण सिंह की 
जो सहायता मिली है उसके लिए मैं उनका ऋण स्वीकार करता हूँ। उनके प्रभाव से 
नगर के बाजार को मघाने में जो सहयोग मिला है उस के लिए मैं उनका ऋणी हूँ। 
पुलिस को प्राप्त उनके समर्थन से ही नगर की अनाज मड़ी बिल्कुल ही बध गई है। 
उससे नगर में अनाज का भण्डार सामान्य भाव पर ही मिलता रहा है जब कि दूसरी 
चीज वस्लुएँ मिलती ही नहीं थीं। 

३ सरकार की ओर से कुछ आदेश आने की अपेक्षा से एकत्रित हुए लोगों में 
अब थोड़ी निराज्ञा फैलने लगी है और वे दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। कुछ वो कभी 
कमार अपने निवासों पर वापस लौटने लगे हैं। मेरा मानना है कि अब तक इन लोपों 
को नगर फे कुछ प्रमुख लोगों का समर्थन था जो उन लोगों को ईंपन और अनाज 
किराना (घर गृष्ठस्थी का सामान) प्रदान करते रहे किन्तु उन लोगों का स्रोत भी 
खाली होने का आभास होपे ही नुकसान फे प्रति चिन्तित होने लगे हैं और इस प्रकीरें 
के व्यवह्ार से उनके परिवारों फो कितना नुकसान होगा यह उनकी समझ मैं आने 
लगा है। 

४ परन्तु सानुकूल लगनेवाली इस स्थिति पर अधिक विश्वास एखना उचित 
नहीं है. क्योंकि धार्मिक नेवा और अन्य गणमान्य लोग अभी भी अपने इरादे में 


ह 


घटनाओं का अधिकृत वृषात घ््ष 








अविचल लगते हैं। ये लोग जनमानस को भ्रमित कर समझाकर उकसा रहे हैं। प्रत्येक 
जाति के अग्रणी को उनके समूष्ठ से कोई भी इस सगठन से पीछे हटता दिखाई देने 
पर उसे जाति से निष्कासित करने के लिये बाध्य किया जाता है। वे लोग नगर के 
सभी क्षेत्रों में अपने गुप्तचरों को दोषी को पकड़ने के लिए भेज रहे हैं। मैने उस काम 
के लिए भेजे गए लोगों को पकड़ा भी है। यद्यपि उससे दूसरे लोगों को यह कृत्य करने 
से रोका नहीं जा सकता। 

५ सरकार की ओर से किसी निर्णय के आने तक पुलिस की सहायता से मैं 
मेरे अधिकार से बहुत कुछ कर लूगा। इसमें अभी तक तो मैं सफल रहा हूँ। यह सघर्ष 
जिस तरह चल रहा है वह देखते हुए लगता है कि बल प्रयोग से अभी भी दूर रह्ठा जा 
सकता है। इस तरह हमें अधिक कुछ गवाना भी नहीं है तथा ऐसा कर के मैं सरकार 
जो और जैसा चाहती है वह सरलता से कर सकूगा। 


आपका आज्नाकारी 
बनारस ड्ब्ल्यू, ख्ग्ल्यूः बर्ड 
जनवरी ४ १८११ कार्यवाहक न्यायाधीश 


१ क ९ बनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश का सरकार को पत्र 


८-१-१८११ 
महोदय 

अत्यत सतोषपूर्यक मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को सूचित कर रहा 
हूं कि नगरवासियों को अब सरकार की सत्ता का अनादर और अवमानना करना चालू 
रखने की निरर्थकता और भयावहता समझ में आने लगी है। 

२ वाछित परिणाम प्राप्त होने की स्थिति अब निर्माण हुई है उसे समझाने के 
लिए इस मास के प्रारम्भ से जो सकटपूर्ण स्थिति निर्माण हुई थी उसका अधिक 
सूक्ष्मतापूर्वक वर्णन करूगा जो अभी तक मैंने नहीं किया है। नगर के सभी प्रकार के 
लोग अपने अपने वर्गों में नगर के किसी स्थान पर इकट्ठे हो गए थे अपने अपने वर्गों 
में विभाजित हो गए थे उद्देश्य सिद्ध नहीं होने तक वहा से न हटने की सौगप उन्होंने 
खाई थी और दिनप्रतिदिन उनकी सख्या बढ रही थी और सकल्प दृढ होता जा रहा 
था। उन्होंने प्रान्त के हर गाव में धर्मपत्री पहुँघाने के लिए खास दूततों की नियुक्ति 
की और प्रत्येक परिवार से एक-एक व्यक्ति को बनारस भेजने का सन्देश दिया। 
हजारों लोहार कुणयी कोरी आवेश में आकर अपना घरबार छोड कर यहाँ इकट्ठे 


६६ भारतीय परम्परामें असहदेत 


हुए । उसी समय नगरजन नगर छोडने लगे थे। जो लोग अनिच्छुक थे उन लोगों के 
गृहत्याग करने के लिये बाध्य किया जाता था और जो लोग उस सर्ष में जुड़ने में 
ढीलापन दिखाते थे उन को दण्डित किया जाता था। प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक प्यक्तिने 
अपने अपने स्रोतों के अनुसार योगदान दिया और आवश्यक धनराशि भी जमा फी। 
इस प्रकार जो लोग दैनिक कमाकर खाते थे ऐसे लोगों को मदद करने की व्यवस्था भौ 
फी जाती थी। 

३ इस प्रकार इकप्ठे हुए लोगों के लिए ईंधन तेल और अन्य उपयोगी साम्रौ 
पहुधाई जाती रही थी परन्तु सब नगर में अनाज के अतिरिक्त कोई वस्तु उपलब्ध 
नहीं थी। धार्मिक नेता धर्मभीरू लोगों पर के अपने प्रभाव से उन्हें एकजुट रखने का 
प्रयास करते थे। इस प्रकार पूरा सगठन प्यापक बन रहा था। इसलिए पुलिस कर्मियों 
के लिए जो लोग सगठन में जुड़ना नहीं धाहते थे ऐसे कुछ लोगों को अलग करे उन्हें 
सुरक्षा प्रदान करना मुश्किल होता था। जो स्थिति चल रही थी और गत दिनीक ३ 
तक एही उसमें क्षणिक उन्‍्माद दिखाई देता था। 

४ दिनाक ३ से राजद्रोह की गतिविधियों के विरुद्ध होते हैं ऐसे जो कदम 
उठाए गए उनका प्रभाव दिखाई देने लगा। जमीनदार सावधान हो गए और उन्होंने 
तत्काल उिंढोरा पिटवाया अपने लोग घुलवाकर अपने बहुत से कोरी कुणबी और 
लोहारों को अपने अपने स्थान पर वापस बुला लिया। दूसरी ओर धर्मपत्री पहुँचाने 
वालों में से कई लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और उस प्रकार के छपद्रव नियवरण 
में लेने के लिए उन्हें बदी बनाने का दौर जारी रखा। 

५ जैसे ही मुझे लगा कि नगर के कुछ इलाकों में एकत्र होनेवाले लोगों में मारी 
और उच्च कहलाने वाले लोग आ रहे हैं मैंने मेरे लोगों फो उस रास्ते पर तैनात करे 
ऐसे लोगों का नाम लिखना शुरू करवाया और फिर रन्‍्हें यताया कि वे मेरे आदेश की 
अवमानना कर रहे हैं। हससे उनमें से अनेक लोग कम होने लगे। उसी प्रकार र्स्ते 
पर पुलिस के अधिकारियों को एख दिया और सामग्री की आपूर्ति कौन और कहां से 
कर रहा है उस पर मजर रखना शुरू किया। परिणाम स्वरूप यहुत से अग्रणी अपनों 
योगदान थीरे धीरे घटाने लगे। 

६ इधर मल्लाहों के उस सपर्ष में जुडते ही मदी पार करने में दोनों ओर के 
लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पडता था। जल व्यवहार लगभप ठ्ण हो 
गया था। उसलिए मुझे ठिंढोरा पिटवाने की जरूरत पड़ी कि नाववाले यदि भाव बंद 
रखेंगे तो सरकार नावों को जप् कर लेगी। यह सुन कर माव वाले अपने काम पर आ 
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गए। दूसरी और आन्दोलन में सम्मिलित विभिन्न वर्गों के कुछ लोगों को पुलिस ने 
पकड़कर अत्यन्त कठोर दण्ड दिया। ऐसा दण्टड बार बार दिया गया जिसे देखकर शेष 
लोगों ने अपराध करना छोड दिया। 

७ एन दण्डों से तथा घर से दूर रहने से चीजवस्तुओं के अभाव से लोग 
घकने लगे और उन्हें अपने प्रयासों की निरर्थकता समझ में आने लगी और सख्या 
कम होने लगी। इस स्थिति का लाभ उठाकर मैंने आन्दोलन के प्रणेताओं के रूप में 
मैं जिनको जानता था उन अग्रणियों को प्रत्यक्ष बुलाकर उन्हें बिखर जाने के लिये 
समझाने का निश्चय किया। 

८ उनमें अधिकाश समझदार हैं। वे समझते हैं कि बिखर जाने के बाद ही 
सरकार के हस्तक्षेप की आशा की जा सकसी है। अत उन्होंने आन्दोलन के सभी वर्ग 
के लोगों को दैनन्दिन व्यवसायों में वापस लग जाने के लिये समझाने हेतु सब कुछ 
करने की सिद्धता प्रदर्शित की। परिणाम स्वरूप बहुत बडा बदलाव दिखाई दिया। कल 
और आज नगर की कई दूकानें खुल गईं और दैनन्दिन उपयोग की घीज वस्तुएँ मिलने 
लगीं। यडी संख्या में लोग अपने व्यवसारयों में वापस लौटे हैं और विद्रो.्ट लगमग शाव 
सा हो गया है। मुझे विश्वास है कि कुछ दिलों में तो जमाव टूटने लगेगा और घीरे घीरे 
समाप्त हो जाएगा। 


आपका आज्ञाकारी 
बनारस डब्ल्यू: डम्ल्यू, बर्ड 
जनवरी ८ १८११ कार्यवाहक न्यायाधीश 


१ क १० यनारस फे समाहर्ता का सरकार को पत्र 


३-१-१८११ 

सचिव 
सगाल सरकार राजस्य विभाग 
फोर्ट विलियम 

महोदय 

नगर के कार्यवाहक न्यायाधीश ने सरकार को पत्र लिखा है जो विनियम 
१५ १८१० लागू करने के विरोध में लोगों द्वारा किये गये निशय और उस निश्चय की 
तर्कहीनता एव निरर्थकता विषयक जानकारी देनेवाला पत्र लिखा है। 

मकानकर लागू करते समय नर्मी सावधानी और विचार पूर्वक कौन सी पद्धति 


घ्ट भारतीय परम्परा असह्येग 





अपनाई जाए इस विषय में मेरे विधार प्रदर्शित करनेवाले कार्यवाहक न्यायाधीत और 
मेरे बीच में हुए पत्रव्ययहार की प्रति साथ में सादर भेज रहा हूं। 

न्यायाधीश के बुलाने पर जिले के अन्दरूनी किसी स्थान से मैं कल सायस्रल 
वापस आया। मुझे बताया गया कि लगभग २० ००० से भी अधिक लोग घरने पर बैठ 
गए हैं। उनकी माग थी कि कर समाप्त नहीं होता तब तक वे हटटेंगे नहीं। उनकी तब्या 
दिनप्रतिदिन बढ रही है क्योंकि प्रत्येक समुदाय के अग्रणियों ने अपने बधुओं के 
इसके लिए एकत्रित और एक होने के लिए कहा था। उसमें कोई एक पथ अथवा वा 
अधिक उत्साही अथवा अधिक दूढ था तो वे लोहार ही थे। वे बहुत उत्तेजित थे और 
अपने बाधवो को उश्ेजित कर रहे थे। इतना ही नहीं तो दूर सुदूर से बाधवों को काम 
छोड कर आने के लिए आह्वान दिया जाता था ताकि खेतीयाडी और जमीनदारी रुक 
जाने से थे भी इस सपघर्ष में जुड़ने के लिए बाध्य ही जाएँ और पूरा देश इस कर के 
दापिस लेने के विषय में दृढ निश्चय हो जाए। 

इन लोहारों के साथ अन्य जाति पथ और विघार के लोग जुद्ध गये हैं और 
आपस में सौगघ ले दे रहे हैं ऐसी मेरी जानकारी है। 

अभी तत्काल तो कीई प्रत्यक्ष हिंसा करने का उनका उद्देश्य नहीं लगता। बिता 
हथियार के रहने में ही उन्हे अपनी सुरक्षा लगती है। क्योंकि (उन्हें पक्षा विश्वास है) 
ऐसे शात अनाक्रामक दुश्मनों के विरुद्ध घातक भर्त्रों का उपयोग नहीं होगा। इन लोगों 
का ऐसा विश्वास ही अधिकाधिक लोगों को एकत्रित कर रहा है। वे समझते हैं दि 
नागरिफ सत्ता उन्हे हटा नहीं सकसी और सेना हसके लिए जाएगी नहीं। 

समस्त नागरिक अधिकारियों ने चेतावनी देने और समझाने का प्रयास किया 
है। कार्यवाहक न्यायाधीश ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति और समझ को तनिक भी चूक किए 
बिना लगा दिया है लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। लोग कहते हैं कि वे सरकार 
के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार से झुकने का उनका मानस 
नहीं है। 

यदि लोग नहीं झुकते हैं तो उनके पास दो उद्देश्य हो सकते हैं। एफ हथियार 
के मल पर प्रतिरोध और दूसरा देश छोड देना । देश छोडने की यार धार धमकी वो 
वे दे रहे हैं फिर भी मुझे नहीं लगता है कि वैसा होगा। क्यों कि जैसे ही जमाव 
पिखरता है. आन्दोलन का जादू समाप्त हो जाएगा। उन लोगों की पारस्परिक सहयोग 
फी शपथ और मर मिटने की जुबान भी भूल जाएगी और राय कोई अपने स्वार्थ का 
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विचार करने लग जाएँगे। लेकिन कुछ लोगों के घातक बलिदान के बिना उस भीड को 
विखेरना अत्यन्त मुश्किल लगता है। जैसा मैंने पहले बताया है ये लोग प्रतिरोध की 
सन्ना या सकेत के प्रति बधिर ही है। आज मेरे साथ बहुत से लोहार थे और मैंने उन्हें 
समझाया कि सूचित कर उन्हें भारी नहीं पडेगा। यह भी समझाया कि उन लोगों पर 
फाटकचदी और मकानकर दोनों का बोझ नहीं आएगा। यदि वे अपनी मजलिस 
छोडकर अपने अपने घर जाएँगे सो मैं प्रत्येक व्यक्ति की कर अधिक होने की 
शिकायत स्वय सुनूगा और यथा समव उनके लाभ का विचार करुँगा। उत्तर में उन 
लोगों ने कष्ठा कि थे सब एक और अटूट हैं और यदि उन्हे पच कहेेगा तो वे फिर दूसरे 
दिन मुझे मिलेंगे । 

अभी तो वे शात हैं और कुछ कर नहीं रहै हैं परन्सु सरकार का आदेश आने 
से पूर्व उन्हें यदि बिखेरा नहीं गया तो उनकी निराशा उनसे क्‍या करवाएगी इसकी 
कल्पना नहीं की जा सकती। साथ ही व्यवसाय और कारीगरी के पूर्ण रूप से रुफ 
जाने से और पूरे देश में उस बदी का प्रसार होने से आज तक जिनका इस प्रश्न के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ऐसे जमीनघारकों में भी हलचल पैदा हो जाएगी। 

दुख की बात तो यह है कि अश्वसेना सुलभ नहीं थी जो बिना किसी भी 
प्रकार के कत्लेआम के भीड को विखेर सके अथवा जहा भीड इकट्ठी हो उसे खदेड 
सके क्‍यों कि उनका कोई सरदार या नेता नजर नहीं आता था जिसे बुलाकर 
प्यक्तिगत रूप से पटाया जा सके। यद्यपि इन्हें अत्यन्त गुप्त रूप से मदद मिलती 
होगी और ये मदद करनेवाले लोग नगर में प्रभावी एव प्रतिष्ठित होंगे परन्तु उनमें कोई 
भी खतरा उठाकर अपने व्यक्तिगत चरित्र को नुकसान पहुँचाकर कुछ नहीं करना 
चाहता था जिससे संघर्ष के बाद किसी भी तरह से परेशानी हो। सरकार ने भीड के 
इस व्यवहार को ध्यान में रखकर पूरे देश के लिये बने कानून को वापस लेना या 
शिथिल करना अनपेक्षित होगा इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि निरर्थक आपेदनों 
को अमान्य करें और उस सदर्भ में जो जरूरी है वह सब करें। 

मुझे कुछ विश्वसनीय अधिकार सूत्रों से पता चला है कि पटना के निवासिर्यों 
ने बनारस के निवासियों को लिख भेजा है कि से उन्हें बहुत मार्गदर्शन मिलेगा। अर्थात 
बडी सख्या में इकट्टे होकर बनारस के लोग उस कर का अच्छा विरोध दिखा सके हैं 
और यदि दे लोग अमीनाबाद के लिये माफी प्राप्त करने में सफल होंगे तो पटना भी 
इस पद्धति का अनुसरण करेगा। 


७० भारतीय परम्पतमें असस्येत 





उससे समझा जा सकता है कि यह सघबल कितना व्यापक है। बनास्स एक 
नींव का पत्थर बनेगा जिस पर दूसरे नगर खडे होंगे। 


आपका आज्ञाकाते 
बनारस डबम्ल्यू, ओ सेलमत 
जनवरी २ १८११ समाईठा 


१क ११ प्रकार का कार्यवाहक प्यायाधीश बनारस फी पत्र 


५ १ १८११ 
महोदय 

मुझे मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की ओर से आप से प्राप्त का 
दिनाक २५ २८ तथा ३१ के पत्रों तथा उसके साथ के सलप्रकों की रसीद भेजने से 
सूचना मिली है। 

२ गर्वनर जनरल उन काउन्सिल को विनियम १५ १८१० के तहत नारे के 
मकान पर लागू किए गए कर हटाने के लिए कोई उचित कारण नहीं लगता है। उसके 
साथ काउन्सिलीय महोदय को ऐसा लगता है कि ऐसे दगे और भीड़ के सामने का 
का बली देना उचित कदम नहीं होगा क्योंकि उसे हटाने की कोई सामान्य नीति कीं 
बनी है। 

३ गवर्नर जनरल इन काउन्सिल प्रवर्तमान स्थिति में आपके द्वारा लिए 
कदमों का अनुमोदन करते हैं. । मान्यवर चाएते हैं कि आप दुढता और पैर्यपूर्दक अत 
तक जैसे करते रहे हैं वैसे ही करते रहें और समाहरता को यह विनियम लागू करे के 
लिए अपना इस तरह का समर्थन चालू रखें। 

४ आवेदकों ने अपने विरोध में बदाया है कि उन लोगों को चौकीदार और 
फाटकयदी के सुधार कार्य के खर्च के लिए घन तो देना ही पद्ता है जो अन्य नगर 
में निवासियों को नहीं देना पडता। सरकार को लगता है कि विनियम १५ १८१९ के 
तहत लगाया गया मकान कर कुछ लोगों के लिए भारी पडेगा | इसलिए सरकार मी 
आशय है कि उम्हें पूर्व के कर रो मुक्ति देकर फाटकयदी कर सरकार के अन्य 
से चुकाया जाए। उस सबंध में आप यह फर चालू रखने के लिए राजी हैं ऐसे संतों 
फो समझाएँ और आपकी शांति के लिए जो पधित लगे उस प्रकार बनारस के लोग 
के दंगों को रोकने और स्थानीय अधिकारियों के प्रति विरोध को शात करने के लिए 
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प्रयास करें। सरकार को लगता है कि प्रवर्तमान स्थिति में मेजर जनरल मेक्डोनाल्ड 
को भी सरकार के अभिप्राय से अवगत कराया जाए जिससे आपके अथपा समाहर्ता के 
अधिकार के प्रति किसी भी प्रकार के विरोध पर दबाव डाला जाए अथवा शाति से 
जीनेवाले लोगों के समुदाय को हिंसा द्वारा कष्ट पहुंचाने के प्रयास को निष्पप्रभावी 
बनाने के लिए जो भी आवश्यक है किया जाए अथवा भीड को बिखेस्ने के लिए 
आवश्यक कदम उठाया जाए या उनके नेताओं को बन्दी बनाया जाए अपराधियों के 
विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए या जनता को सरकार के कर वसूलने के पक्रे इरादे की 
जानकारी दी जाए या फाटकबदी से मुक्ति की जानकारी देते समय जो कुछ भी 
व्यवस्था करना आवश्यक हो वह की जाए। यद्यपि इस प्रसिद्धि के साथ लोगों को यह 
भी बता देना चाहिए कि सरकार के निर्णय अथवा आदेशों का अब इसके बाद कोई भी 
विरोध करेगा तो गमीर खतरा या आपत्ति को निमत्रण देगा। साथ ही यह भी बताया 
जाए कि (सरकार) अपने विवेक से उचित लाभ या माफी देने के लिए अपने 
अधिकारों का उपयोग करेगी परन्तु गवर्नर जनरल उन काउन्सिल गैरकानूनी जमावों 
के दबाव अथवा उनके आवेदनों अथवा दर्गों अथवा शोर मचानेवाली सभाओं या 
कार्यक्रमों के सामने झुकनेवाली नहीं है। 

५ आप बनारस के राजा अथवा अन्य अग्रणियों के वर्चस्व एव प्रभाव का 
अपने तरीके से अवश्य उपयोग कर सकतें है और लोग जिसमें प्रवृत्त हैं ऐसे दगे फसाद 
अथवा राजद्रोह की घटना रोकने या दया देने के लिए उनकी सहायता ले सकते हैं। 


आपका आज्ञाकारी 
काउन्सिल कश्च जी टडोडस्वेल 
जनवरी ५ १८११ सरकार के सचिव 


१क १२ बनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश को सरकार का पत्र 


७-११-१८११ 
महोदय 
मुझे मान्यवर गर्वनर जनरल इन काउन्सिल ने आपके गत दिनाक २ के पत्र 
की रसीद भेजने की सूचना दी है। 
२ मेरा गत दिनाक ५ का पत्र आपको अवगत कराएगा कि विनियम 
१५ १८१० की व्यवस्था निरस्त न करने का सरकार ने प्रस्ताव पारित फिया है। उस 
पत्र में आपको सरकार की उस भावना का भी उल्लेख मिलेगा जिसमें सरकार अनुधित 
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आवेदन देकर उसके निर्णय में अवरोध उत्पन्न करनेवाली भीर (आवश्यकतानुसार बल 
प्रयोग द्वारा भी) तितर बितर करना बिल्कुल उचित समझती है और जरूरत पड़ने प्‌ 
उसके (भीड़ के) नेताओं को बन्दी बना कर उस अपराध के लिए मुकद्दमा घता 
सकती है। गवर्नर जनरल इन काउन्सिल फी इच्छा हैं कि आप ठीक से समझ लें कि 
उपरोक्त आदेश का प्रयोजन यही है कि आप सेना की मदद लेकर ऐसे लोगों को खास 
गिरफ्तार कर लें जो बिखर जाने के आपके अनुरोध के प्रति ध्यान नहीं देते हैं और 
राजद्रोह जैसी स्थिति निर्माण करने में आगे रह कर भाग ले रहे हैं। 

३ सरकार के आदेशों एवं विनियरमों का पालन करवाने के लिये और स्थानीय 
अधिकारियों की प्रतिष्ठा सुरक्षित करने के लिये अत्यन्त अनिच्छा से गर्भर जनरल इन 
काउन्सिल को देश के सैन्य बल का प्रयोग करने की विवशता निर्माण हुई है। अप- 
नामदार गवर्नर जनरल इन काउन्सिल फी सलाह हैं कि आप ठथा समाहर्ता ने मिलकर 
लोगों को समझाकर या धमकाकर वर्तमान शजद्रोह की गतिविधियों से परावृ्त करन के 
लिये जो भी सम्भव है वह सब कुछ करना चाहिए और जब तक प्रत्यक्ष हिंसा की 
आचरण नहीं होता और सेना अथवा नागरिक अधिकारियों पर हमला नहीं होता दर 
तक सेना ने शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिये। आपसे अपेक्षा है कि आप मेजर 
ज़नल मैकडोनालड को पूर्व आदेश की सूचना दें ताकि वर्तमान स्थिति में आवश्यकता 
पझने पर पुरन्‍्त उचित कार्यवाही के लिये वे अपनी सेना फे साथ पैयार रहें। 

४ गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने आपने मि.ग्रुक को अपने मुख्यालय मं 
वापस लौदने की प्रार्थना की उसे मान्य रखते हुए अनुमोदन किया है. जिससे ये अपने 
सम्पूर्ण प्रभाव का उपयोग कर बनारस के राजा और अन्य अग्रणियों को वर्तमान बिमई 
रही स्थिति को शांत करने के लिए मदद करने के लिए समझाएँ। उसके लिए गवर्नर 
जनरल स्थय राजा को भी अलग एक पत्र भेजनेवाले हैं। 

५ सरकार द्वारा गत दिनांक ५ को सूचित आदेश से बनारस के समाहर्ता को 
अवगत कराएँ। साथ ही आज वहाँ के विभिन्न सरकारी अधिकारियों को भी सरकर के 
इस प्रस्ताव की जानकारी देना जसरी है कि मकान कर की व्यवस्था लागू करने की 
निर्णय हो चुफा है। 

६ मान्यवर काउन्सिल को यह भी लग एहा है कि स्वयं सरकार के 
अधिकारियों के द्वारा कर के सम्यन्ध में की गई घोगणा ही शायद लॉगों के अपने 
अन्यायी आवरण से परायूत करेगी अथवा इसना शो जलर उनयी समझ मैं आएा कि 
उराके बाद भी यदि लोग फानून की अवमानना चालू रखेगें तो अपने ही अहित की 


कई 
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निमत्रण देंगे। घोषणा की अग्रेजी पर्शियन और हिन्दुस्तानी भाषा में नकल भेजने की 
भी मुझे सूचना मिली है। अब घोषणा प्रकाशित करने तक में जनरल मैकडोनालड ने 
सैन्यवल किसने समय अथवा अवधि तक रखना उस बात का निर्णय आप अपने 
विवेक से करेगे। 


आपका आज्ञाकारी 

जी डोडस्वेल 

काउन्सिल कक्ष सरकार के सचिव 

जनवरी ७ १८११ न्यायतत्र विभाग 
१क १२ (क) फोर्ट विलियम का ऐलान 

जनवरी ७ १८११ 


गवर्नर जनरल इन काउन्सिल द्वारा प्रकाशित ऐलान 


बंगाल बिहार उडीसा और बनारस के प्रात और जीते अथवा समर्पित प्रा्तों के 
अनेक शहरों तथा नगरों के मकानों तथा दूकानों पर हल्का और सामान्य कर निर्धारित 
किया गया है जो विनियम १५ १८१० से लागू किया जा रहा है! गवर्नर जनरल इन 
काउन्सिल के ध्यान में आया है कि बनारस नगर के कुछ लोग इकट्टे मिलकर भीड जैसे 
उपद्रद मचाकर उस विनियम का गैरकानूनी रीति से विरोध कर रहे हैं। दूसरी और गवर्नर 
जनरल इन काउन्सिल ने उस सबधरमें उन्हें प्राप्त आवेदनों पर पूरा विधार करने के बाद 
बताया है कि इस विनियम को वापस लेने के लिए पर्याप्त कारण उन्होंने बताया नहीं है। 
इसलिए ऐसे आवेदन करनेवाले विभिन्न यर्ग के लोग तथा बनारस की समस्त प्रजा को 
सूचित किया जाता है कि उस विषय में न्यायाधीश तथा समाहर्ता को आवश्यक अनुदेश 
दिए गए हैं कि वे विनियम फो वास्तव में अमली बनाएँ। इसके साथ ही उस प्रात के ट्रप 
कमान्शर को भी जरूरी आदेश अलग से दिया गया है कि वे न्यायाधीश तथा समाहर्ता 
को उनका कर्तव्य निभाने के लिये आवश्यक सहायता करें खासकर उन्हें उपद्रव 
करनेवाली अथवा दगा करनेवाली गैरकानूनी सभाओं को विखेरने समा में भाग लेनेवाले 
अथवा ऐसे समूहों को मददकर्ता लोगों को गिरफ्तार कर न्यायाधीश के समक्ष खडा करें 
और इस प्रकार उन्हें पर्याप्त सहायता फरें। 

गवर्नर जनरल इन काउन्सिल पूरी सवेदना और सहानुभूति के साथ कानून 
फा उद्चघन करने वाले हठी या जिद्दी लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि उनका ऐसा 
प्यवहार जारी रहेगा तो बह राजद्रोह माना जाएगा और ये अपने लिए गभीर स्थिति को 
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निमत्रित करेंगे। सरकार प्रत्येक आवेदन पर पर्याप्त ध्यान दे रही है तथा समाज कै 
प्रत्येक वर्ग को पर्याप्त सुरक्षा देने के लिए प्रयत्नशील है यह बात सर्वज्ञात है परन्तु यह 
नहीं बर्दाश्त किया जा सकता कि अधिकारियों के सभी उचित प्रयासों की अवगानना 
कर लोग ऐसे गैरकानूनी जमाव निर्माण करके उपद्रव मधाए। 

गर्बनर जनरल उन काउन्सिल के आदेश से । 


१ के १३ यनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश को सरकार फा पत्र 


११-१-१८१॥ 
महोदय 

मुझे आपके गत दिनाक ४ के पत्र की रसीद के साथ ही यह भी बताने की 
सूचना दी गई है कि बनारस का विद्रोह और विरोध अब शान्त हो रहा है यह जानकर 
मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को अत्यधिक सतोष हुआ है। 

२ आपके पत्र के चौथे अनुष्छेद में आपने बताया है कि 'परन्तु सानुकूल 
लगनेवाली वर्तमान स्थिति पर अधिक विश्वास करना उचित नहीं है क्योंकि लोगों के 
धार्मिक मेता अभी भी उनके हरादे में अविधल लग रहे हैं। 

३ विनियम १५ १८१० अनुष्छेद १ के खण्ड ६ में घोषित किया गया है कि 
सभी धार्मिक भवनों को उस मकान कर से मुक्त रखा गया है। इस व्यवस्था के सर्भ 
में भविष्य में घोषित होने वाले विनियम में अधिक स्पष्ट रूप से बताना जरूरी हो जा 
है। परन्तु इस दौरान मान्यवर मामदार घाहते हैं कि उस पिनियम की लागू करते समय 
उस करमुक्ति का लाभ प्यापक और उदारतापूर्वक दें जिससे उस से पूर्व दिए गए 
आदेशों का उचित रूप से पालन किया जा सकेगा। मान्वयर यह भी चाहते हैं कि 
आप सबधित समाहर्ता की समति से करमुक्ति दी गई है ऐसे देवालयों की सूचना 
भेजें जिससे आगामी विनियम में उस मात का विस्तार पूर्वक उछ्रेख और स्पष्टीकरण 
किया जा सके। 

४ गवर्नर इन काउन्सिल को प्रवर्तमान स्थिति में श्रीमान याबू शिवनाययज 
सिंह की प्रशंसनीय सेवा से अत्यधिक प्रसन्नता और सतोष हुआ है। आप उन्हें अवश्य 
यताएँ कि गवर्नर जनरल ने शिवनारायणसिह फो खिलावत देने का निश्चय किया है 
जो कि उन्होंने बाजार में आपूर्ति घालू रखने में और सार्वजनिक शांति की स्थिति 
बनाए रखने में जो प्रशसनीय योगदान दिया है उसके पुरस्कार के स्वरूप सरकार की 

और से दिया जाएगा। 


घटनाओं का अधिकृत वृत्तात छ्५ 





५ मुझे यह भी बताने की सूचना मिली है कि गवर्नर जनरल इन काउन्सिल 
ने प्रवर्तमान स्थित्ति में आपने जो भी कदम उठाया है उसका समग्ररूप से अनुमोदन 
किया है। मान्यवर इन काउन्सिल को गलत मार्ग पर जाने वाले लोगों के प्रति आपकी 
कार्यवाहौ दूढ फिर भी बहुत ही समझदारी और सुरक्षापूर्वक की थी ऐसा भी लगता है। 


आपका आज्ञषाकारी 

जी डोडस्वेल 

काउन्सिल कश्च सरकार के सचिव 

जनवरी ११ १८११ न्यायतत्र विभाग 
१ क १४ कार्यवाहक न्यायाधीश बनारस को सरकार का पत्र 

१-१-१८११ 


महोदय 

आज की तारीख को मेरे अगले पत्र के सधान में मुझे आप को यह बताने की 
सूचना मिली है कि विनियम १५ १८१० की व्यवस्था लागू करते समय ध्यान में 
रखना है कि उपर्युक्त विनियम फी व्यवस्था लागू करने में सरकार का आशय यह नहीं 
है कि निचले स्तर के लोग उस मकान कर के प्रमाव में आएँ। अर्थात्‌ ऐसे वर्ग के लोग 
इस कर को भरने के कारण ही सकट में आ जाएँ क्योंकि उनके मकानों की कीमत ही 
शायद उतनी बडी न हो। ऐसे लोग सरकार की गिनती में हैं ही नहीं। 

२ गवर्नर जनरल इन काउन्सिल अभी तुरत सो किराये फी वार्षिक उपज 
निश्चित करने के मत के नहीं हैं इसलिए उपर्युक्त मकानों को करमुक्ति देने की 
निश्चित पद्धति भी निर्धारित नहीं हो सकती है। परन्तु मान्यवर ने अभी तक इस पारे 
में सरकार का दृष्टिकोण सभी को समझाने के लिए कहा है। वर्तमान आदेशों की सूचना 
के साथ विभिन्न वर्गों के लोग जिन्हें उस व्यवस्था से लाम होनेवाला है उन्हें यह 
किस प्रकार पहुँचे उसका आपको ध्यान रखना है। उसके लिए स्थानीय अधिकारियों 
के साथ कोई छीलापन न हो और लोगों की भावना और स्वमाने को देस न पहुँचे यह 
भी देखें क्योंकि इस समय सरकार के लिए यह अधिक महत्त्वपूर्ण है। अब शायद 
स्थिति यदलेगी अथवा बदल चुकी हो किन्तु जब सरकारी आदेश हुए हैं तय गवर्नर 
जनरल इन काउन्सिल आपको कोई विशेष अनुदेश देने की स्थिति में नहीं है। परन्तु 
मान्यवर यह अवश्य चाहते हैं कि यदि लोग उनके राज़द्रोह अथवा अपराधी कूत्यों को 
स्थानीय अधिकारियों के समक्ष कयूल करने अथवा मान लेने के लिए राजी होते हैं तो 
उचित करमुक्ति दे दें। 


७६ भारतीय परम्परामें असहयोग 
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३ उसके साथ आपको यह पत्र समाहर्ता को भी पहुघाने की सलाह है 
जिससे उन्हें निर्धारण के कामकाज के लिए जरुरी मार्गदर्शन मिलेगा। यद्यपि उन्हें उस 
विपय की अन्य आवश्यक सूचनाएँ यथास्थिति सामान्य प्रणाली के अनुसार बोर्ड ऑँव 
कमिश्नर के द्वारा भेज दी जाएगी। 


आपका आज्ञाकारी 

जी डोडस्वेल 

काउन्सिल कक्ष सरकार के सप्रिव 
जनवरी ११ १८११ न्यायतत्र विभाग 


१क १५ बनारस फे समाहर्ता को सरकार का पत्र 


७-१-१८११ 

महोदय 

मुझे माननीय गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की ओर से गत दिनांक २ का 
आपका पत्र मिलने की सूचना देने को कहा गया है और विनियम १५ १८१० की 
व्यवस्था लागू करने के सबध में पनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश को आदेश भेजा जा 
चुका है। 

कार्यवाहक न्यायाधीश ने इच्छा व्यक्त की है कि सरकार की ओर से जो कुछ 
अनुदेश हैं वे आपको भेज दिये जाए। प्राप्ति की पुष्टि करने की कृपा करें। 


आपका अज्ञाकारी 

जी डोडस्वेल 

काउन्सिल कक्ष सरकार के सचिव 

जनवरी ७ १८११ राजस्व विभाग 
१क १६ कार्यवाहक न्यायाधीश बनारस का सरकार को पत्र 

१८-१-१८११ 


महोदय 

सरकार के विधारार्थ इसके साथ जरुरी दस्तावेज शीघ्र भेज रहा हूँ! 

२ मेरे गत दिनाक ८ के पत्र में मैंने सतोष के साथ रिपोर्ट किया था कि नगर 
की प्रजा का रोप और सपर्ष की स्थिति पर्याप्त मात्रा में शात हो रही है। मैंने यह भी 
विश्वास व्यक्त किया था कि सरकार के आदेश के विरोध में सगठित हुए लोग शीध् 
ही. अलप हो जाएँगे। इसके लिए लोगों के साथ जो व्यवहार और वर्घाव किया छराके 


घटनाओं का अधिकृत वृत्तात ७७ 


आधार पर मैंने गत दिनाक १३ तक सब ठीक कर लेने का निश्चय किया था। मैंने 
जब विनियम १५ १८१० को वापस न लेने के बारे में सरकार के प्रस्ताव की 
जानकारी बनारस के अग्रणी नागरिकों को दी तब मेरा विचार था कि लोगों को मनाने 
के लिए सैन्य बल का उपयोग करने की स्थिति नहीं आएगी। 

(उनको वितरित की गई घोषित प्रचार पत्र की नकल इसके साथ सलम्न है) 

३ सरकार का प्रस्ताव लोगों में पहुधाने के दूसरे दिन से ही लोग एकत्रित होने 
लगे। प्रत्यक्ष रूप से ही एक समूह में प्रेसिडेन्सी तक आवेदन पहुँधाने हेतु ये एकत्रित 
हो गए थे। इस स्थिति में मुझे सरकार का प्रचारपत्र पिला तब मुझे लगा कि उससे 
लोगों को गलत तरीके अपनाने से परावृत्त किया जा सकेगा। मेरे विचार में उसे 
प्रकाशित किया जाए। दूसरी ओर मेजर जनरल मेक्डोनाल्‍ड मुझे आवश्यकतानुसार 
समर्थन देने की स्थिति में नहीं हैं ऐसा सोचते थे। यह बात उन्हें श्री ह्रुक के साथ हुई 
बैठक में समझायी गयी। मैंने सरकार के अनुदेश के अनुसार उनका अभिमत बनाना 
जऊ्तरी समझा यघपि लोग पिरोध करेंगे ऐसा मानने का कोई कारण 'भी नहीं था। दे 
हिंसा का आचरण करेंगे अथवा सरकारी अधिकारियों पर हमला करेंगे इसकी भी 
समावना नहीं थी। 

४ मेजर जनरल मैक्डोनाल्ड की धारणा थी कि लखनऊ से कोई सहायता 
आ जाएगी परन्तु मुझे जानकारी थी कि छह अथवा आठ दिन में यह समव नहीं था। 
यदापरि इस बीच मैं मेरे अधिकार से यधासभद सब कुछ फरूगा और सार्वजनिक 
सेवाओं का जो नुकसान हुआ है उसे पूरा करने का प्रयास करूगा। 

५ जो लोग इस प्रकार के अनुचित और अन्यायी कार्यकलापों में लगे हैं. दे 
प्रसष तो नहीं ही हैं। फिर भी ऐसे लोगों को सरकार का सदाशय क्या है यह समझाने 
की समावना भी नहीं है। मैंने समाहर्ता को कर निर्धारण करने के लिए तत्काल 
मार्गदर्शक जरूरी सूचनाएँ दी हैं। फिर भी ्ैने सरकारी अधिकारियों को समझाया कि 
समझौते के बिना ऐसा करना सभव नहीं लगता है। जब तक लोगों को सरकार की 
ओर से जानकारी नहीं मिलती और लोगों को उनके राजद्रोही और अपराधी कृर्यों को 
सरकार द्वारा माफ किये जाने के विषय में जानकारी नहीं मिलती तय त्तक लोग 
सहयोग न भी ढें। 

आपका आज्ञाकारी 


बनारस ड्ब्ल्यू. ड्म्ल्यू. वर्ड 
जनवरी १८ १८११ फर्म्यवाहक न्यायाधीश 


७८ भारतीय परम्परामें असहयोग 
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१क १६ (क) मेजर जनरल मैकडोनालड का कार्यवाहक न्यायाधीश बनारस 
को पत्र 


१२-१-१८११ 
महोदय 
आपके आज के ही पत्र की रसीद सादर भेज रहा हूं। साथ ही मुझे सरकार 
के न्यायतत्र विभाग के सचिव के आपके नाम भेजे गए पश्न की नकल भी प्राप्त हुई है 
जिसमें मकान कर लागू करने की सरकार की इच्छा व्यक्त की गई है और मुझे बताया 
गया है कि आपकी या समाहर्ता की स॒चा के विरोध फो दबा देने के लिये आवश्यक 
व्यवस्था करनी है और आपकी इच्छा और सुविधा के अनुसार आपके साथ प्रत्यक्ष 
भेंट करके इस योजना को क्रियान्वित करना है। आपसे भेंट करने हेतु मैं कल सुबह 
८ ०० मजे श्री डक के निवासस्थान पर उपस्थित रहूगा। उचित व्यवस्था करने से पूर्व 
कुछ विषयों की स्पष्ट और पूर्ण जानकारी आवश्यक होगी। 


जनमानस का वर्तमान मिजाज कैसा है सरकार के निर्णय की घोषणा होने पर 
मीड क्या करेगी हमें उसका प्रतिरोध करना चाहिये या भीड को विखेरना चाहिये और 
सरकार को पुनः निवेदन करना घाहिये फाटक्॑दी निरस्त होने परी जामकारी मिलने 
पर आपके अमिप्राय में स्थिति कैसी बनेगी हो सकता है कि फाटकयन्दी निरस्त होने 
से मगर और उपनगर के अलग पडने की स्थिति न रहने से लोग मिखर कर अपने 
अपने घर चले जाएँ या ऐसा न भी हो घोषणा से पूर्व इसकी जानकारी देना छधित 
है या नहीं जो जमाव के छुपे सूत्रधार हैं उनके नाम वर्णन और अन्य जानकारी 
चाहिये कया उनमें गोसाईं भी हैं हैं तो किस सम्प्रदाय के कया राजपूत होंगे ये अगर 
होंगे तो गोसाइयों के साथ मिल जाएँगे इस भीड में मराठे भी होंगे मुसलमानों की 
तरह ये भी लडाकू होते हैं और जल्दी हथियार उठा लेते हैं क्या हो सकता है वे 
महाराजा अमृतर्सिहजी के कहने से निष्क्रिय रहें सरकार के आदेश के अनुपालन के 
विषय में बनारस के राजा का रूख कैसा रहेगा इस विषय में आपकी क्या राय है। 

इस प्रकार फे विभिन्न बिन्दुओं पर आपसे कुछ लिखित विधार प्राप्त होने पर 


मुझे खुशी होगी। 
आपका आत्ञाकारी 
घमारस जे मैकडोनाल्‍ड 
मेजर जमरल 


जनदरी १२ १८११ साय ५०० 
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१ क १६ (खत) मि ब्ल॒ुक्स के निवासस्थान पर दिनाक १३ जनवरी १८११ 
को श्री बर्ड कार्यवाहक म्यायाधीश मनारस तथा मेजर जनरल मैक्डोनाल्ड 
नगर के कमान्डिग अधिकारी के बीच हुए विचार विमर्श का सारांश 


जनमानस का सरकार के प्रति मिजाज विधायक नहीं लग रहा है। नगरीय और 
ग्रामीण लोग एकमत और एकजूट हैं। वे जिसका विरोध कर रहे हैं उसे हटाने के लिए 
दृबसकल्प हैं। सभी वर्ग के लोग॑ उच्च या नीच हिन्दु या मुसलमान जुलाप्दे राजपूत 
गोसाई आदि सभी एकमत हैं एक ही उद्देश्य पूरा करने के लिए उन्होंने सौगध खाई है। 
कार्यवाहक न्यायाधीश का मत था कि इन लोगों की विरोध प्रदर्शन के लिए कोई 
हिंसक गतिविधि अपनाने की पूर्वयोजना नहीं है. परन्तु समवत वे सरकार को दमन 
या हिंसा के लिए उत्तेजित करने का इरादा रखते हैं ताकि सरकार पर अत्याचार करने 
का आरोप कोलकता उद्य न्यायालय के समक्ष किया जा सके। ऐसी किसी स्थिति का 
निर्माण नहीं होने देना चाहिये। लोगों को मुक्त छोड कर सरकार के आदेश को 
बेरोकटोक (निर्विरोध) लागू करें। लोग नि शस्त्र होंगे इसलिए सरकारी आदेशों का 
असर उनके मन पर पडेगा। किसी भी स्थिति में उपद्रव या अशाति का निर्माण होने 
पर चौथे ट्रुप को मुलाया जा सकता है। 
कार्यवाह्क न्यायाधीश का ऐसा भी अभिप्राय था कि महाराजा अमृतराव के 
आश्रित तटस्थ रहेंगे और स्वय महाराजा को भी आमत्रित किया जाएगा तो वे सरकार 
की मदद करेंगे। परन्तु बनारस के राजा से सहायता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। 
श्री वर्ड द्वारा यह वार्तालाप लिखा गया और श्री भ्रूक द्वारा मेजर जनरल मैकड़ोनाल्‍ड 
को पहुचाया गया। 
ख्ब्ल्यू खब्लयू, वर्ड 
कार्यवाहक न्यायाधीश 
१ क १६(सी) दिनाफ १८ जनवरी १८११ शुक्रवार को मेजर जनरल 
मैक्डोनाल्ड और श्री रुब्ल्यू: सम्ल्यू. यर्ड के बीच आयोजित यैठक मेँ 
श्री वर्ड अगली सुबह सरकार के गत दिनाक ७ के ऐलान को घोषित करने फे 
बारे में सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति से प्रस्ताव रख रहे हैं। 


मेजर जनरल पमैक्डोनाल्‍ड अपना विरोध व्यक्त करते हुए यतातें है कि चौथी 
रैजिमेण्ट नेटिव इन्फण्ट्री की चौथी कुमक न पहुंचे तब तक सरकार का आदेश 
जल्दबाजी में लागू न करें जबतक मि बर्ड आश्वासन न दें कि सेना उस सबंध में आपत्ति 


८० भारतीय परम्परामें असह्योग 
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नहीं उठाएगी और वे खुद (मि बर्ड) अपनी जवाबदारी पर मेजर जनरल के पास अभी 
जो है वह सब तैनात करने के लिए कहे तब तक आदेश लागू न करें। मेजर जनरल मि 
वर्ड को बताते हैं कि उनके पास अभी स्वयसेवकों की चार कपनी सहित ५०० से 
अधिक बदूकपारी नहीं हैं। न्यायाधीश की ७वीं रेजिमेन्ट तो लाई ही नहीं जा सकती 
सिवाय इसके कि स्थिति नियत्रण से बाहर हो जाए। मेजर जनरल के मतानुसार खतरा 
तो बहुत अधिक था क्योंकि यदि ब्राह्मण धार्मिक अग्रणी का रवत बहता हैं तो परिणाम 
गम्भीर हो सकता है। मेजर जनरल ने पहले की मैंठक में जो कहा वही दोहराया कि लोग 

खुद बीले पडे हुए लगें और स्वय मिखर जाएँ तो उन्हें जाने दें। 
मेजर जनरल जो फहते हैं उसके विपरीत ही श्री बर्स़ मताते हैं। उनके 
मतानुसार यदि लोग वापस लौटने लगे हैं तो स्प्ट आशय यही होगा कि लोग घरों में 
यापस लौट रहे हैं। उसका अर्थ यह भी निकलता है कि लोग राजीखुशी से सरकार 
के प्रस्थापित आदेश को सिर माथे चढा रहे हैं। किन्तु मेजर जनरल का यदि यही 
अभिप्राय है तो मि बर्ड को खेद है कि वे उनके साथ सहमत नहीं हैं। मि. पर्ड के 
मतानुसार सो ये लोग वापस लौट कर कलकपघा जाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। 
मिस्टर बर्ड स्वयं गत दिनाक १६ के मेजर जनरल को लिखे पत्र में व्यक्त मतप्य का 
पुन उच्चारण करना उचित समझते हैं। (मूल में उस पत्र की तरीख १६ दर्शाई गई 
है।) जैसा कह्म गया है कि राजपूत और दूसरे लड़ाकू जाति के लोग सरकार का 
आदेश लागू होते ही सघर्ष में आएँ फिर भी मेजर जनरल जो कह रहे हैं उसके साथ 
मि वर्ड अपने मतानुसार किसी भी प्रकार की फार्यवाही करने के लिए अधिकार न होने 

से सरकार का ऐलान घोषित नहीं किया जा सकता। 
उत्तर में मेजर जनरल को यहना पड कि लोग वापस जा रहे हैं यह कहने का 
अर्थ यह नहीं है कि मे कहाँ जाते हैं अपने घर अथवा और यहीं। 

जे मेक्डोनाल्ड मेजर जनरल 
खब्ल्यू, डस्ल्यू मर्ड फार्यवाहक न्यायाधीश 
यातचीत लिखी गई और निम्नलिखित फी उपस्थित्ति में हस्ताक्षर कराएं गए। 
स्म्ल्यू हुफ 
जे डी. एरस्कित 
डय्ल्यू ओ सेलमन 
हस्ताक्वर करमे के बाद मेजर जनरल मे बताया कि फिर भी श्री पर्ड ऐसा 
सोघते हैं कि मेजर जनरल के पास जो कुछ बल है वह जय जरूरत हो तब मुताना 
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है. तो श्री बर्ड ऐसा करें और मेजर जनरल को बुला लें। मेजर जनरल मैक्डोनाल्ड 
उनकी इच्छा के अनुकूल होंगे। 

जे मेक्डोनाल्‍ड 

मेजर जनरल 

(साक्षी उपरि लिखित) 


१ क १७ यनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश फा सरकार को पत्र 
२०-१-१८११ 


महोदय 

मैंने विगत दिनों में एक्सप्रेस पत्र भेजा उसके बाद नगर की स्थिति में शायद 
ही कोई अन्तर आया है। लोग अभी भी जैसे मिलते थे वैसे ही इकट्ठे हो रहे हैं। और 
दे थक नहीं जाते या निराश नहीं हो जाते हैं तब तक स्थिति अनुकूल बनने के और 
सरकार के आदेश का क्रियान्वयन करने के कोई आसार नहीं लगते हैं। 

२ सरकार के विनियम १५ १८१० की चालू रखने के प्रस्ताव की जानकारी 
होते ही अत्यन्त आपत्तिजनक और उत्तेजनापूर्ण पर्चे मुएग्नों में वितरित होने लगे। एसे 
दो पर्चो की सात नकल सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपको भेज रहा हू। 
मैंने ऐसे पर्चे प्राप्त कर देने वाले लोगों को ५०० रूपये का इनाम घोषित किया है। 
मैं आशा करता हूँ कि पर्चे की सामग्री और प्रयोजन देखते हुए यह इनाम ज्यादा 
नहीं लगेगा। 

३ वर्तमान स्थिति की देखते हुए स्वाभाविक ही है कि कर निधरिण कार्य में 
नहीं के बराबर प्रगति हा सकती है। प्रतिदिन लोगों को गिखेरना और अपने राजद्रोष्ट 
और अन्यायपूर्ण व्यवहार को छोडने के लिये विवश करना ही मष्ष्वपूर्ण कर्तध्य बनता 
जा रहा है। जैसा कि मेजर जनरल मैंफ्डोनाल्ड मानते हैं कि इसके लिए अतिरिक्त 
मदद अनिषार्य हो गई है अब मुझे भी इस बात की जल्दी है कि यह मदद आ जाए 
और मैं सरकार का आदेश लागू कर दूँ। मेरा दृद मत है कि राज्यसत्ता की अवमानना 
करने की यही स्थिति यदि बनी रहती है तो प्रजा को देश की सरकार के प्रति जो 
आदर की भावना होनी चाहिये वह दिनप्रतिदिन कम होती जाएगी। (अभी भी वह कम 
हुई ही है।) 

आपका आश्षाकारी 


बनारस डय्ल्यू, खम्ल्यू, यर्ड 
जनवरी २० १८११ कार्यवाहक न्यायाधीश 


८२ भारतीय परम्परामें असह्योग 


१ क १८ कार्यवाहक भ्यायाधीश बनारस का सरकार फो पत्र 


२८-१ १८११ 
महोदय 

गत दिनाक १८ तथा २० के मेरे पत्र से मान्यवर गवर्नर जनरल इन 
काउन्सिल को जानकारी प्राप्त हुई होगी कि किन परिस्थितियों में मुझे सरकार का 
आदेश लागू करने से रोका गया और मैं किस प्रकार उलझ गया। 

२ सरफार के अधिकारियों की सुले आम अवमानना और अपमान फर उनका 
आदेश नहीं माना गया। सभी के सभी नगरजन योजनापूर्वक अवगणना और अनादर 
पर उतर आये। जनसामान्य सरकार के आदेश फा प्रतिरोध करने फे लिए निश्चयपूर्वक 
इकट्ठा हुआ और अपनी मांग का स्वीकार करवाने पर छुली भीड की गति से आदोलिव 
हो रहा था। वे समूह में कोलकता जाने के घमकी दे रहे थे उनके ही जैसे अन्य नाें 
के लोगों को भी साथ ले जाने का कह रहे थे और ओर अगर उनकी धमकी का 
परिणाम नहीं मिला तो उसे कृतिरूप देने का भी उनका संकल्प था। 

३ लोगों को जैसे जैसे लपने लगा कि कोलकता जाने से कुछ नहीं होगा 
धमकी को कृतिरूप देने की योजना यनाने लगे। उन्होंने निश्चित किया कि प्रस्येक 
घर से या तो पुखिया स्वयं जाएं अथवा छसके प्रतिनिधि को भेजे अथवा फिर 
अन्य जो कोई उसके स्थान पर जानेवाला हो उसका खर्ध अपनी हैसियत के अनुसार 
वहन फरे। 

४ धार्मिक नेताओं ने लोगों के अंधविश्वास और पूर्वाग्रहों फो बढाने हेतु 
अपना प्रभाव जमाने और हस निर्णय को समर्थन देने के लिये सब कुछ कर लिया 
परन्तु उनके सभी प्रपष असफल हो गए। यात जय मुद्दे पर आईं छ्ब यहुत कम लोग 
जाने के लिए तैयार हुए क्यों कि रास्ते में विघ्न थे। दूसरे उस योजना में योगदान देने 
के लिये भी ये तैयार नहीं थे क्यों फि वे समझ गए थे कि उनका उद्देश्य कभी पूरा 
होनेवाला नहीं था। 

५ ऐसी एताशा कि स्थिति से उन लोगों में काफी उलझम निर्माण हुई और 
अत वे अधिकारियों को दूसरा आवेदन देने के लिए मए रिरे से तैयार हुए। उन्होंने 

ऐसा एफ आयेदन प्रान्तीय न्यायालय के न्यायाधीश को दिया। (आवेदन पा अनुवाद 
सलप्न फर रहा हूँ) उन्हें आशा भौ कि न्यायालय के हस्तक्षेप से उनके पक्ष में कोई 
हल निकलेगा। 
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६ इस आवेदन को स्पष्ट रूप से अस्वीकृत कर दिए जाने से उनकी कठिनाई 
बढ़ गई। कुछ समझदार और विचारशील लोगों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। 
लोगों को लगने लगा कि अब वे ऐसी मुश्किल में फसे हैं कि उससे सम्मान पूर्वक 
उबरना मुश्किल होगा। वे समझ चुके थे कि सरकार अब ऐसी अनुचित लडाई या दगा 
फसाद या भीड के सामने झुकेगी नहीं। परन्तु अपने अपराध को जानते हुए जो सजा 
मिलेगी उससे भयभीत और जिसे लेकर वे विरोध करने के लिये जमा हुए थे उस 
उद्देश्य को छोडने से जो बदनामी होगी उसके भय के कारण वे एक साथ रहने के लिये 
विवश थे। 

७ इस प्रकार के अनुकूल बातावरण में सैयद अकबर अलीखान नामक एक 
सनिष्ठ बुजुर्ग सरकारी सेवक की उत्साहपूर्ण मेहनत और मि.ब्रुक और महाराजा 
अमृतराव के बीच के सम्पर्कसूत्र मौलवी अब्दुल कादिरखान के सहयोग से भीड की 
योजना असफल बन गई और उनकी उलझन अधिक गहरी हुई। अतमें लोग उलझन 
और अनिश्चय से ग्रस्त होकर मानने लगे कि इनकी पूरी कार्यवाही को जाननेवाली 
सरकार से उनके उद्देश्य की पूर्ति होना तो दूर उन्हें भयकर दण्ड मिलेगा। 

८ ऐसी धारणाओं और तकोँ के परिणाम स्वरूप वे आदेश मान लेने का मन 
बनाने लगे। उन्होंने मुझे २३ तारीख की कहलवाया कि यदि मैं स्वय रन्‍्हें समझाक्० 
तो वे सब कुछ छोड कर बिखर जाने की इच्छा रखते हैं। परन्तु सरकारी अधिकारियों 
के साथ उनका पूर्व में जो अवाछित व्यवहार रहा था उसे देखते हुए मुझे उनसे 
मिलना उचित नहीं लगा और मैंने उनका प्रस्ताव मान्य नहीं किया) उसके स्थान पर 
सैयद अकबर अली खान ने एक योजना प्रस्तुत की जिसकी सफलता निश्चित लगती 
थी। मुझे उसके अनुरूप तत्काल कार्यवाही करने का अवसर भी मिल गया। 

९ मि ब्रुक मेरा पत्र मिलते ही मुख्यालय में वापस पहुध गए थे और मुझे 
सहायता करने लगे थे। उन्होंने अपना पूरा प्रभाव लगाकर स्थानिक अग्रणियों को 
बिगड़ी स्थिति को दबा देने के लिए काम पर लगा दिया। यनारस के राजा अपने गाव 
फे निवास से नगर में वापस लौटे और वे लोगों को उनके कर्सव्य के प्रति जागरूक 
बनने के लिये प्रेरित करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए। दुराचरण इसी प्रकार से यना 
रहा तो लोगों को किस प्रकार के सकर्टों का सामना करना पडेगा यह भी वे कुशलता 
पूर्वक समझा सके। 

१० यह सारा भामला उपर्युक्त थे व्यक्ति - सैयद अकबर अली खान और 
अब्दुल कादिर खान - की मध्यस्थता से सफलतापूर्वक निपटाया गया। लोगों को 


८६ भारतीय परम्परामें असह्योत 


१ फ १९ यनारस के कार्यवाहक म्यायाधीश को सरफार का पत्र 


४ २ १८११ 
कार्यवाहक म्यायाधीश 
मनारस 

महोदय 

मुझे गत दिनाक ८ १८ २० और २८ के आपके पत्र और उसके साथ के 
सलगप्रकों की रसीद देने की सूचना मान्ययर गवर्नर जनरल इस काउन्सिल फी ओर से 
मिली है। 

२ दि ८ १८ और २० के पत्रों पर अलम कोई आदेश देने की आवश्यकता 
नहीं है। 

३ गत २८ के पत्र के सदर्भ में गवर्नर जनरल इन काउन्सिल आपके पत्र फी 
जानकारी से सतुष्ट हैं कि विनियम १५ १८१० की व्यवस्था का विरोध करने के लिए 
एकत्रित हुए लोग अपने रद्देश्यों में सफल म होने पर बिखर गए हैं और लोग 
अधिकारियों फे समक्ष घ्ुक गए हैं। 

४ ऐसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने जय भी जो कदम 
उठाया है उसका गवर्नर जनरल इन फाउन्सिल अनुमोदन करते हैं। 

५ मान्यवर बनारस के राजा ने सार्वजनिक हितमें अपने विश्वास और हत्परवा 
का जो प्रमाण दिया है उसके लिए अत्यधिक सतोष का अनुभव करते हैं। उन्होंने 
बनारस के लोगों को अनुधित राह पर जाकर राजद्रोह का आधरण कर सरफारी की 
स्॒ता को चुनौती देकर बदले में सकटग्रस्स होने से मचाने के लिए, सलाहकार की जो 
भूमिका निभाई है उसकी मभान्यवर दखल लेते हैं! मान्यवर गवर्नर जनरल इन 
फाउन्सिल राजा साहब को एक पत्र लिखकर भेजनेयाले हैं। उस पत्र के साथ संरवार 
उनके मूल्यवान व्यवहार से कितना आदरपूर्ण प्रशंसा का भाव रखती है उसके संकेत 
के रूप में खिलावत भी भेजने वाली है। 

७ शाजद्रोही और अन्यायपूर्ण आधरण करनेवाले बनारस के लोगों को आम 
माफी देना मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल यो उधित महीं लगता है। उत्टे 
उनफा तो मत ऐसा है कि इस प्रकार का आधरण भविष्य में फिर से न हो इसलिये 
इन अपराधियों को ऐसा उदाहरण रूप दण्ड देना चाहिये कि और कोई इस प्रकार का 
आपरण फरने फा साहस न करे। उनके उपर सीधा सीधा मुकधमा चलाना चाहिये। 
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परन्तु मानयवर का मानना है कि ऐसे मुकद्दमे सख्या में अधिक नहीं होने घाहिये। 
मान्‍्यवर का यह आशय ध्यान में रखते हुए आप ऐसे लोगों के नाम दें जिनके विरुद्ध 
आप मुकद्दमा दायर कर सकते हैं साथ ही इन लोगों के नाम देने के लिये कौन से 
आधार हैं उसकी भी विस्तृत जानकारी दें। 

८ सरकार के गत दिनाक ५ के फाटकयदी विषयक आदेश में जो सुधार 
आपने सूचित किए हैं उसके लिए कोई आपत्ति होने की जानकारी या खबर मान्यवर 
को नहीं है। ग्रोर्ड ऑव्‌ कमिश्नर इस सदर्भ में बनारस के समाहरता को लेकर आपके 
प्रस्ताव के अनुसार करने के लिये जरूरी सूचना देगा अथवा बोर्ड में उसका स्वीकार 
करने के सबध में कोई आपत्ति है तो उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। 

९ गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने आपके सहायक श्री ग्लीन के कर्सव्यपूर्ण 
सहयोग की दखल ली है। 

१० बनारस में अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई उसका सामना करने के लिए 
आपको जो कुछ दायित्व दिये गए उनको आपने जिस दृठता और समझदारी पूर्वक 
निभाया है उसके लिए मान्यवर काउन्सिल सतोष के साथ प्रशसा व्यक्त करते हैं। 


आपका आशज्ञाकारी 

जी डोडस्वेल 

काउन्सिल कक्ष सरकार के सचिव 
फरवरी ४ १८१९ न्यायतत्र विभाग 


१ क २० कार्यवाहक न्यायाधीश बनारस का सरकारश्री को पत्र 


७-२-१८११ 

जी टोझुस्वेल 
सरकारश्री के सचिव न्यायतत्र विभाग 
फोर्ट विलियम 

महोदय 

इसके साथ बनास्स के राजा ने उसके प्रजाजनों के नाम से जो आवेदन 
आपको पहुधाने के लिए मुझे दिया है वह पैं आपके विचार और आदेश के निमिच भेज 
रहा हूँ। 

२ यह आवेदन १५ १८१० की व्यवस्था के अनुसार अंतिम प्रयास के रूप 
में सरकारश्री को भेजा जा एहा है। इस विषय में स्थानिक प्राधिकारियों को किए गए 


८८ भारतीय परम्परामें असह्योग 


आवेदन आवेदकों के बताए अनुसार नामजूर किए गये थे। वे मान्यवर के समक्ष 
प्रस्तुत भी किए गए और आवेदक मान्यवर के निर्णय से पूर्ण रूपसे अवगत भी हैं। 
उन्हें निर्मम की जानकारी भी हो चुकी है फिर भी इस समय आवेदन को वाफ्स कर 
देना बुद्धिमचापूर्ण महीं माना जाएगा। ऐसा करने से शायद असतोष रोष और अतत 
उत्तेजना का वातावरण उत्पन्न होगा। 

३ अब जब यह समस्त प्रकरण सरकार के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है. तब 
आवेदन की जानकारी के समध में गैने अधिक कुछ कहना निरथ्थक ही होगा फिर भौ 
सरकार की जानकारी के लिए और विशेष रूप से मेरे मतानुसार लोगों की भावना के 
बारे मे अवश्य कुछ कहना चाहिए। मुझे लफ्ता है कि वे लोग जिस मुद्दे और उसके 
लिए उठाए गए कदम के सबध में आपत्ति कर रहे हैं वह कर निर्धारण या उसकी 
वसूली से सबधित मुद्दा नहीं है। नगर के लोग तो मानते हैं कि यह तो एक नए प्रकार 
का परिवर्तन हे। देश और प्रात के हित में किसी भी सरकार को इस प्रफार का कर 
लागू करने का अधिकार नहीं हैं और यदि लोग इसका विरोध नहीं करेंगे तो कर बढ़ता 
ही जाएगा और फिर तो लोग जिसे अपना समझते हैं उसे भी धीरे धीरे कर के दायरे 
में सम्मलित कर लिया जाएगा। इसलिए मुझे सदेह है कि ये लोग अपने कदम के संगध 
में पुनर्विधार करने के लिए तैयार महीं होंगे। संमवतः विनियम की ध्यवस्था के अतर्गत 
जो कर निश्चित किया जाता है उसे स्थापित कर और विनियम में बताया मया है 
उसके अनुसार मर्यादित हेतु पर ही सीमित रखना घोषित किया जा सके तो यह 
लोगों के लिए सतोपप्रद होगा। सामान्य भावना तो फर के विरुद्ध फी ही लगती है और 
लगभग सभी नियासी ऐसे किसी कर के सामने झुकने को तैयार नहीं लगते हैं। फिर 
भी यह देशहित में उपयोगी होने की यात यदि समझाई जाए तो कदाधित्‌ उसमें 
राहभागी होने के लिए तैयार हो भी जाए। ऐसी किसी भी वसूली के लिए भले ही वे 
आदी न हों तो भी तैयार हो जाएँ। 

४ मैंने इस आवेदन की सूचनाओं के यारे में कुछ भी कहने रो अलय रछ्ना 
ही पसद किया है. क्योंकि स्पष्ट रूप से ही यह आवेदन ऊँचे अधिकारियों को किया 
जाता है और मेरे लिए बिना सरकार फा रुख जाने आवेदकों द्वार आप की जो बातें 
लिखी गई हैं उनके बारे में कुछ कष्ठना या लिखना हस्तक्षेप माना जाएगा। इसी 
सिद्धात के अनुसार सरकार ने गत दिनाफ ११ के आदेश के अनुरूप निश्चित वर्ष गो 
मुयित देने का प्रस्ताय पारित किया है। इसके यारे में लोगों को बताने से भी मैं दूर 
रहा हूं। दूसरी ओर बिना किसी शर्त के सरकार जो निश्चित करती हैं उग्म 
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प्रसन्‍नतापूर्वक स्वीकार करने की सिद्धता दर्शाई है। जिसमें सूचित स्थिति स्थापित 
करने योग्य लगती हो यदि सरकार की ओर से मजूरी दी जाए त ऐसा विचार करें। 

५ अब मुझे मात्र इतना ही कहना है कि आपके द्वारा अतिम पत्र भेजे जाने के 
बाद नगरजन शातिपूर्वक रहेंगे। मुझे लगता है कि उन लोगों ने शात रहना निश्चित कर 
लिया है। 

आपका आज्ञाकारी 

बनारस ड्म्ल्यू-ड्य्ल्यू बर्ड 
फरवरी ७ १८११ कार्यकारी न्यायाधीश 


१ क २१ कार्यकारी न्यायाधीश बनारस को सरकार का पत्र 


१६-२-१८११ 
कार्यकारी न्यायाधीश 
बनारस 

महोदय 

मुझे आपके गत दिनाक ७ के पत्र की स्सीद देने के लिए मान्यवर गवर्नर 
जनरल इन काउन्सिल की सूधना प्राप्त हुई है। साथ ही बनारस के नगरवासियों का 
आवेदन भी मिला है। 

२ गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को लगता है कि आपने सरकार को आवेदन 
भेजकर आपके स्तर की जवाबदारी के अनुरूप काम किया है। साथ ही मान्यवर 
काउन्सिल को आपके द्वारा बताई गई स्थिति के सबंध में कोई ऐसा कारण नहीं 
दिखता है जिसकी वजह से इस समय कर में सुधार सबधी फोई बातचीत रोक देनी 
घाहिये। वे मानते हैं कि विनियम १५ १८१० के अन्तर्गत प्रस्थापित नियम की सीमा 
में ही बदल विषयक कोई बातचीत या विचार हो सकता है। इस विषय में लोगों को 
पत्र के उच्र स्वरूप में बताया भी जा सकता है। फाटक बदी व्यवस्था विषयक सभी 
जानकारियों तथा घार्मिक नेताओं के करमुक्ति विषयक प्रस्ताव के यारे में समाहर्ता को 
बोर्ड ऑफ कमिश्नर के निर्देश के रूप में जानकारी दी जाएगी और इस विषय में 
सरकार ने जो प्रस्ताव किए हैं उससे भी अवगत कराया जाएगा। 

३ इससे पूर्व की टिप्पणियों और आदेशों के वाद शायद ही उसमें कुछ जोड़ने 
के लिये रहेगा। अत गवर्नर जनरल इन काउन्सिल बनारसवासियों के आवेदन के यारे 
में कुछ करना उचित नहीं समझते। 
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इसलिए इसके बाद के कर विषयक किसी भी आवेदन अथवा असतोष के 
सन्दर्भ में मान्यवर काउन्सिल का अभिमत निराकरण है ऐसा समझ लिया जाए। 


आपका आज्ञाकारी 
काउन्सिल कक्ष जी डॉटटस्पेल 
जनवरी १६ १८११ सरकार के सचिव 


स्यायतत्र विभाष 


१ क २२ बनारस के न्यायाधीश का पत्र सरकार के प्रति 


२३-२ १८११ 
जी झोडस्वेल एस्क 
सरकार श्री के सचिव न्यायतत्र विभाग 
फोर्ट विलियम 

महोदय 

गत दिनाक १६ को सरकार के कार्यकारी भ्यायाघीश द्वारा भेजे गए बनारस 
वासियों के आवेदन के प्रति आदेश द्वाया मुझे बहुत समर्थन मिला है। 

२ आज सकबेरे ही बनारस के राजा नगर के कुछ अग्रगण्य लोगों के साथ अपने 
आवेदन के सबध में मिलने आए थे और पूर्वोक्त प्रश्न के प्रति आदेश के राबध में 
मुझसे कुछ जानना चाहते थे। साथ ही विनियम १५ १८१० के सदर्भ में जो 
परिवर्तन स्वीकार करने की बाठ है और फ़ाटकर्मदी के बारे में सरकारश्री के गत 
दिनाक ५ के जो सुझाव आए हैं वे जानने के इच्छुक थे। 

३ सरकारश्री के इससे पूर्व के कुछ मुद्दे थे उससे सलम्न प्रधार पत्र के अनुरुष 
शब्दशः असिस्‍्टेन्ट न्यायाधीश की उपस्थिति में सपको यताया। बाद में इराकी 
प्रतिलिपि सवकी जानकारी के लिए नपर में प्रकाशित की मई थी। जिसका अंग्रेजी 
अनुवाद भेज रहा हैं। 

४ जब लोग खुले आम फानूनमग कर शाजद्रोह का आधरण करते थे तय ही 
पूर्वोक्त नोटिस रोके रखने के कदम से मुझे लोगों को समझाने का अवसर मिला 
जिसका विरोध भी कम हुआ और सभीने अपने हित में मुझे सुना लेकिन यह प्रस्ताव 
चार्मिक नेताओं और निम्नवर्गीय लोगों फे लिये लाभकारी था. और यह प्रस्ताय ऐसे 
समय पर आया जय लोग सरकार से इस कर को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए 
आवेदन दे रहे थे। इन आवेदनों को सर्वधा अलग दरीके से अर्थात्‌ अवमानना अथवा 
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तिसस्कार के रूप में ही लिये जाने के कारण से तुरत ही नामजूर कर दिया गया। यदि 
आवेदन लेकर उसकी किसी बात या भावना को सुना गया होता तो असतोष 
तिरस्कार अथवा सभी लोक अधिकारियों की आज तक जो अवमानना हुई उसका 
निवारण करना सरकार के लिए सभव हो सकता था। 

५ अब मैं निश्चित अभिप्राय के रूप में तो नहीं किन्तु उनके धार्मिक नेताओं 
को जो मुक्ति दी गई है उसका लोगों के मन पर जो असर हुआ है उसे देखकर कह 
सकता हूं कि लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे बहुत सतुष्ट लग रहे थे। 


न्यायाधीश कार्यालय आपका आज्ञाकारी 
बनारस एडवर्ड वॉट्सन 
फरवरी २३ १८११ न्यायाधीश 


१ के २२ (ए) प्रचार पत्र 


मकान कर के सद्रध में वनारसवासियों का महाराजा उदित नाशयण सिंह द्वारा 
कार्यकारी न्यायाधीश ख्ब्ल्यू, डम्ल्यू बर्ड को दिया गया आवेदनपत्र दिनाक ७ फरवरी 
को गवर्नर जनरल इन काउम्सिल को एक पत्र द्वारा दिया गया। इस आवेदन पर 
सरकार का आदेश जारी हुआ है कि गवर्नर जनरल इन काउन्सिल बनारसवासियों का 
आवेदन मान्य नहीं कर सकते हैं। इस लिए सभी को इस प्रकार कर चुकाना होगा। 

विनियम १५ १८१० की घारा ६ के खड़ १ के अनुसार यह निश्चित किया 
जाता है कि धार्मिक भवनों को कर से मुक्ति रहेगी। इस व्यवस्था को भविष्य के 
विनियम में विस्तृत रूप से समाविष्ट किया जाएगा। तब तक गवर्नर जनरल इन 
काउन्सिल की घच्छा है कि विनियम की इस व्यवस्था से बडी सख्या में लोगों को 
मुक्त का लाभ मिलता है इसकी और ध्यान दिया जाए और इस से पूर्व की घाराओं 
का उचित रूप से पालन कराया जाए। इस सबध में समाहरता के साथ मिलकर रिपोर्ट 
'तैयार किया जाए जिसमें सरकार के वर्तमान आदेश के अनुरूप करमुक्ति के पात्र 
धार्मिक भवनों की जानकारी का समावेश किया गया हो। इस जानकारी के आघार पर 
विनियम के भविष्य के सस्करण में जानकारी दी जा सकती है। 

दूसरा सरकार का यह इरादा नहीं है कि निचले स्तर फे लोगों को आवास कर 
मा लिए निशाना बनाया जाए क्यों कि उनकी आय कर चुकाने के लिये पर्याप्त महीं 

ती। 
छीसरा दिनाक ५ जनवरी १८११ के प्रस्ताव में निश्चित किया गया है कि 
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मनारस के निवासियों को फाटकथदी चौकीदार और उसके मरम्मत आदि खर्प्ध में 
यहुत अधिक रकम चुकानी पड़ती थी उसमें से मुक्ति दी जाए और उस खर्ध को 
सार्वजनिक फड़ से भरपाई किया जाए। इस विषय में प्रस्ताव पारित होते ही उसकी 
जानकारी उस मास की दिनाक १३ के प्रधार पत्र में दी गई थी। बाद में सरफार के 
पास ऐसा प्रस्ताव आया कि फाटकबदी से सम्बन्धित खर्च सार्वजनिक फड से चुकाने 
के स्थान पर मकान के किराए के निर्धारण में मकानमालिक मकानघारक को किराया 
नि्धरिण फे समय जो बाद मिलता है और ये मोहल्ले कर के माध्यम से अपने हिस्से 
में आने वाली रकम चुकाते रहे हैं उस मकान को कर मुक्ति दी जाए! इससे लोगों 
में सतोष और प्रसन्नता व्याप्त होगी। इसके उधर में सरकारी आदेश यह आया कि 
फाटकबदी विषयक ५ जनवरी के आदेश में इस विषय में अगर कुछ सुधार करना है 
तो उस विषय में कहीं से आपत्ति आई है ऐसा सरकार के ध्यान में मही आया हैं 
इस सयध में हस के पूर्व में आवेदनों आए हुए मानने या कोई आपध्ि उपस्थित फी 
गई हो तो उसकी रिपोर्ट भेजने के लिये बोर्ड ऑफ कमिश्नर समाहर्ता को बताएगा। 

इसके बाद दिनाक १६ फरवरी के सरकार के आदेश जिसमें फाटकबदी के 
बारे में तथा धार्मिक नेताओं अथवा (भवनों के) तथा अर्किचन गरीब लोगों को कर से 
मुवित देने की ष्यवस्था के आदेश थे उसे योर्ड ऑफ कमिश्नर को भेज दिया है और 
उरासे सब्धित सारी व्यवस्था बोर्ड की सूचना के अनुरूप समाहर्ता करेंगे। 

इसलिए शिकायत अथवा असतोष का फोई कारण नहीं पथता है । 


एडवर्ड वॉट्सन 
म्यायाधीश 


३ क २३ पूर्व कार्यवाहक न्यायाधीश का सरकार को पत्र 
२३-२-१८११ 

जी झोडस्वेल एस्क 
सरकार के सधिय न्यायतत्र विभाग 
फोर्ट विलियम 

महोदय हे 

गत दिनाक १६ का सरफार का आदेश दैखकर मैं बहुत व्यथित हुआ कि 
मान्ययर याउन्तिल ने मेरे द्वारा वर्णित परिस्थिति के सदर्म में कोई यास्तविक फंदम 
फी ओर ध्यान नहीं दिया और प्रवर्तमान परिस्थिति में कर में विए जाने वाले सुधारों 
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को घोषित नहीं करने के मेरे निर्णय को मान्य नहीं रखा। 

२ मैने गलत दिनाक ७ को आप को लिखे पत्र के अनुछेद ४ में जो भाद 
व्यक्त किये थे वे सर्वधा अनुचित होने की टिप्पणी आते ही मैं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में 
फ़स गया हूं ऐसा लगता है। इस सबध में इस प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का 
इघ्छुक हू - 

३ गत दिनाक ७ को मेरे द्वारा प्रेषित पत्र का उद्देश्य केवल इतना ही था कि 
लोगों को कर में किए गए सुधारों की जानकारी तब तक न दी जाए जब तक सरकार 
की ओर से उनके आवेदन का उत्तर नहीं आता। इससे लोगों क्रो यह मानने का कारण 
नहीं मिलेगा कि यह सुधार उनके गैरकानूनी अथवा हो हल्ला पूर्ण प्रदर्शन के परिणाम 
स्वरूप नहीं अपितु वे झुके इसके प्रतिसाद और समर्थन के परिणाम स्वरूप सरकार 
का उच्चर है। फिर तो एक नीतिविषयक यात ही थी कि घोषणा को सरकार के प्रस्ताव 
तक या अपील पर अतिम आदेश आने तक रोके रखना। उक्त आवेदन अत्यन्त शाति 
और आदर पूर्ण ठग से किया गया था। इससे सरकार के गत दिनाक ११ के आदेश 
से और मुझे दिए गए विवेकाधिकार से रोके रखना उचित और आवश्यक लगा ताकि 
लोग स्थानिक अधिकारियों के प्रति आदरपूर्ण एहें। 

४ मुझे लगता है कि मैंने नीतियों और सिद्धातों का आदर करते हुए जो कुछ 
कार्यवाही की है. उसके सबंध में कोई सदेह नहीं रहेगा फिर भी कुछ चिंता तो रहती 
ही है। मुझे लगता है कि मेरे द्वारा लिए गए निर्णय को व्यापक समर्थन और प्रशसा 
मिलेगी लेकिन उसके लिए मैं खेद प्यकत फरता हूँ। यद्यपि ऐसी आपात्‌ स्थिति में 
गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने इसे मान्य रख कर मेरा सम्मान किया है। 
बनारस आपका आश्चञाकारी 
फरवरी २३ १८११ ड्य्ल्यू-स्म्ल्यूत वर्ड 

पूर्व कार्यवाहक न्यायाधीश 
१ के २४ यनारस के न्यायाधीश को सरकार का पत्र 
६-३-१८११ 
न्यायाघीश 
सिटी ऑफ बनारस 

महोदय 

मुझे आपका गत दिनाक २३ का तथा उसी दिनाक का सहायक म्यायाघीश 
का पत्र मिलने की रसीद देने की सूचना मिली है। 
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२ आपके स्यय के पत्र में बताए गए विषय के सबंध में कोई टिप्पणी वा 
आदेश नहीं है। 

३ गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने मिस्टर यर्ड ने शुभाशयपूर्वक आपास कर 
के सुधारों की सूचना देना स्थगित रखने के लिए जो कदम सूचित किया था उप्के 
प्रति पूर्ण सतोष व्यक्त किया है। इस विषय में उन्हें उनके सदाशय और निर्मल पावन 
सयधी तनिक भी व्यधा पहुचाने का इरादा न है और न था। यद्यपि इस सबध में 
सरकार की जो भावना है उस समबध में अधिक कुछ कहने अथवा स्पष्ट करने की 
आवश्यकता लगती नहीं है। 
काउन्सिल कक्ष आपका अप्लाकारी 
मार्च ६ १८११ जी योस्स्वेत 


१ क २५ मकान कर लागू करने फे विषय में स्माहर्ता की रिपोर्ट 


२८-१२-१८११ 
(सारांश) 

प्रारभ में मैने मेरे अधिकारियों को सभी मालिक तथा कियएदारों जिनके 

मकान का निर्धारण हो चुका है उसकी विस्तृत जानकारी लाने के लिए कहा। इसके 
लिए एक नोट भेजा जिसमें प्रत्येक मकान के कियए की दर और निश्चित की गई कर 
की राशि की जानकारी का पत्रक तैयार करने के लिए कहा। साथ ही एक घोषणा 
करवाई कि यदि किसी व्यक्ति को किराए की दर अथवा उसमें दर्शाए गए कर के संबंध 
मैं कोई विरोध है तो उसकी जानकारी दी जाए। ऐसा भी विचार किया गया कि उनसे 
जरूरी पूछताछ कर उसका हल निकालने का प्रयास किया जाए। घोषणा में ऐसी 
जानकारी प्रस्तुत करने के लिए और उसके निवारण के लिए नगर में सप्ताह का एक 
दिन निध्चित करके बसाया गया। किसी भी मकान मालिक अथवा किराएदार ने इसकी 
ओर न तो कोई घ्यान दिया अथवा न तो किसी में कोई आवेदन दिया या विरोध 
किया। अधिकाश लोग चिढे हुए थे और चुप रहे और उन्होंने निर्धारकों को अपना 
काम करने दिया। हाँ किन्तु वे कर सबधी जरूरी किसी भी प्रश्म का उचर देना दालते 
रहे। वे इस नियम से खुश नहीं थे यह दशशने के लिए ऐसा करते थे। उनकी धारणा 
थी कि निधरिक और कार्यकारी अधिकारी सम्पत्ति आदि सब देखकर समझवर 
करनिर्धारण करेंगे! सीधा विरोध नहीं कर सके तो सहमत भी महीं लगे। हां कुछ टटा 
फिसाद करनेवाले लोग कर अधिकारियों का विरोध करते रहे किन्तु अधिकारियों के 


घटनाओं का अधिकृत बृष्तात ९५ 
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विनम्र व्यवहार और जिसे मैंने इस काम का दायित्व दिया था उस मुष्ठम्मद तकी खान 
की चेतावनी और समझाने से झगड़ा या दगल होना रोका जा सका और बिना पुलिस 
फी किसी सहायता या दखल के सब कुछ सरलता से सम्पन्न हुआ। 

यद्यपि नगर के कुछ रिहायशी इलाकों में कुछ अपवाद रूप घटना तो ऐसी घटी 
कि सरकार के कुछ कर्मचारी और बाद में अन्य किसी प्रकार से सरकार से सम्बन्धित 
अथवा तो स्वेघ्छा से ही निष्ठा दशाने वे इच्छुक कुछ लोग अपने मकानों की जानकारी 
का तैयार किया गया पत्रक और किराए की जानकारी कर निर्धारण के लिए प्रस्तुत 
करते हुए दिखाई दिए। 

इस प्रकार विनियम द्वारा मुक्ति दी गई है अथवा अन्यथा मुक्ति प्राप्त है उनको 
छोड सभी मकानों की पूर्ण जानकारी तैयार की गई है. यद्यपि उसमें ऐसी बहुत सी 
इमारतें भी हैं जिनका करनिर्धारण या वसूली करना या नहीं करना इस विषय में 
सन्देह हो सकता है। 

अब वर्तमान स्थिति देखकर लगता है कि कर वसूल करने के सबध में हमें 
अधिक जानकारी की आवश्यकता पडेगी। मैने कार्यवाही की उस समय जौ समस्याएं 
आई थीं उनके रहते सरकार यह लागू कर सकेगी इस विषय में मुझे सदेह है। सरकार 
को कदाचित्‌ लाभ होगा तो भी वह नहीं के बरायर और लगभग ५ लाख लोगों का 
विरोध - जिसे दवाना अत्यन्त दुष्कर है - देख कर इस सदर्भ में मेरा कुछ अलग 
अभिप्राय देना अपरिहार्य ही है कि (कर) निर्धारण अथवा निरस्ती की जानकारी एक 
ओर तो लोग आभारवश हो कर स्वीकार करेंगे सब निर्धारण की प्रक्रिया ऐसे सभी 
स्थानों पर भी जारी रखी जाए जहाँ आदेश प्राप्त होते ही कोई विरोध अथवा हो- 
हल्ला नहीं होगा। उसके बारे में नीति विषयक निर्णय करना होगा। अभी सो ऐसा कोई 
विरोध नहीं है किन्तु मैं अथवा मेरी धारणा के अनुसार न्यायाधीश भी कहने की स्थिति 
में नहीं हैं कि कर वास्तव में लागू किया जाएगा सब भी ऐसी ही स्थिति रहेगी अथवा 
नहीं। निर्धारण प्रक्रिया के समय मैंने उन लोगों की मुक नाराजगी रा अनुभव किया है 
उसे देखते हुए कष्ठ सकता हूँ कि निर्धारण होने तक शात रहना उन्होंने निश्चित ही 
कर लिया था किन्तु इस समय आपसे मैं विदश होकर अनुरोध करता हूँ कि कर 
वसूली बिना पर्याप्त सैन्य दर्लो की उपस्थिति के न करें। अभी जितना सैन्य दल है वह 
पर्याछ नहीं है। 


९६ भारतीय परम्परामें असहयोव 
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ख पटना की घटनाएँ 


३ सत्र १ पटना फे कार्यवाहक न्यायाधीश का सरकार को पत्र 


महोदय 

पटना शहर के निवासियों में कुछ लोगों की ओर से विनियम १५ १८१० के 
प्रावधान के अनुसार जो मकान कर लागू किया जानेवाला है उससे मुक्ति प्राप्त करने 
के यारे में मुझे प्राप्त १२ आवेदन पत्र को भेज रहा हूँ, जिसे आप मान्यवर मवर्नर 
जनरल इन काउन्सिल को क्चार तथा उच्चित आदेश हेतु अग्रेषित करें यही निवेदन 
है। 


पटना आपका आन्ञाकारी 
२ जनवरी १८११ आर. आर. गार्शिनर 
कार्यवाहक न्यायाधीश 


१ ख २ पटना के कार्यवाहक न्यायाधीश को सरकार का पत्र 
२-१-१८११ 
महोदय 
«मुझे गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने गत दिनाक २ के आपके पत्र की रसीद 
देने की सूधना दी है जिसके साथ विनियम १५ १८१० के अनुसार मकान कर 
लागू होने के बारे मे पटना के निवासियों की ओर से आपको प्राप्त और आप के द्वारा 
अग्रेषित आवेदन भी मिले हैं। 

२ गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने हाल में ही बनारस के निवासियों की 
ओर से इसी विषय पर प्राप्त आवेदन पर बहुत ही विघारपूर्वक निर्णय दिया है। इसलिए 
आपकी भी सूचित किया जाता है कि विनियम १५ १८१० की व्यवस्था वापस लेना 
उचित नहीं है। सम्बन्धित प्रान्तों को शहर में इस व्यवस्थाकों लागू करने के आदेश 
भी भेजे जा चुके हैं। इस आघार पर मान्यवर काउन्सिल का कहना है कि आप तथा 
समाहर्ता मिलकर अपने नगर की इस प्रकार की जानकारी एकद्रित कर शीघ्र ही तैयार 
रखें। इस विनियम की व्यवस्था क्यों और किस प्रकार अथवा किस समय लोगो फो 
बता दी जाए वह सब आप की विवेकब॒द्धि पर छोड़ना उचित लगता है। यद्यपि आपके 
मार्गदर्शन के लिए मुझे यह बताने की भी सूचना है कि इस प्रक्रिया को प्रारम्भ करते 


घटनाओं का अधिकृत वृत्तात ९७ 
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समय लोगों में रोष पैदा हो ऐसा कुछ न होने दें सयम और समझ्नदारी से काम लें 
ताकि लोग भड़क कर एकत्रित अथवा सगठित होकर पटना में इस कर को लागू करने 
में अवरोध पैदा न करें या विरोध न कर बैठें। 

बनारस में जब मत्रणा हुई और उनके विचार के प्रति असहमति और विरोध 
व्यक्त हुआ तब स्थानिक सभी वर्गों के साथ सौम्यतापूर्वक व्यवहार करते हुए इस 
व्यवस्था के प्रति आवेदन देने का प्रावधान होने की सात्वना देकर स्थिति से निपटा 
गया था। 

३ गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को विशास है कि उपरोक्त आदेश और 
आपकी विवेकमुद्धि पत्र में उल्लिखित इस विनियम को लागू करने के लिये पर्याप्त 
रहेगा। अत अब समवत अन्य कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं रहेगी अथवा 
सरकारी अधिकारियों को अन्य किसी सहायता की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर भी 
कोई गैरकानूनी अथवा उपद्रवकारी सभा अथवा अन्य किसी षड्यन्त्र के परिणाम 
स्वरूप कोई विरोध की घटना घटती है (बनारस में बहुत घटी हैं) तो मान्यवर चाहते 
हैं कि ऐसी स्थिति की जानकारी तुस्नत यहा भेजी जाए। साथ ही ऐसी स्थिति में 
आपको दिये गये अधिकार के तहत बहुत ही सोघ वियार कर समझदारी और 
सावधानी पूर्वक आवश्यकता के अनुरूप उपाय करें। सार्वजनिक शाति बनाए रखें। 


काउन्सिल कक्ष आपका आश्ञाकारी 
८ जनवरी १८११ सरकार का सचिव 
न्यायतत्र विभाग 


९८ भारतीय परम्परामें असहयोप 


गे सरन की घटनाएँ 


१ गे १ सरन के फार्यवाहक न्यायाधीश का सरकार को पत्र 


९ १ १८११ 
महोदय 

आपको मेय अनुरोध है कि आप मान्यबर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को 
बताएँ कि मकान कर के सम्बन्ध में प्रारम्भिक अहवाल यह है कि इसे लेकर लोगों में 
बहुत नाराज़गी है। यहाँ के लोग क्रोधित हो उठे हैं और उन्होंने मुझे आवेदन दिया है 
जिसे अनुवाद सहित भेज रहा हूँ। 

२ जब समाहर्ता ने निर्धारण कर्मधारियों को भेजा तब इतनी भयानक 
सकटमय स्थिति उत्पन्न हो गई कि हमें सचेत हो जाना पडा और मेरे लिये सम्भव 
था वह सब करने के बाद भी सभी दुकानें यद करा दी गईं। कुछ गभीर घटना घटने 
के सकेत प्राप्त होने लगे । 

३ यहाँ सैन्य मल नहीं है। अत ऐसी स्थिति में सरकारी अधिकारी को शोभा 
म्‌ देनेवाला या अपमानजनक कुछ भी नहीं कर सकता था। अतत मुझे समाहर्ता की 
कहना पडा कि सरकार की ओर से मुझे आदेश प्राप्त नहीं होता तब तक निर्धारण का 
कार्य रोक दें। 

४ मैं मानता हूँ कि इस स्थिति में मेरी समझ और विवेक के अनुसार मैंने जो 
किया है वह आपको मान्य होगा। 


आपका आज्ञाकारी 
सरन जिला एच झमलार 
८ जनवरी १८११ कार्यवाहक न्यायाधीश 


१ग॑ २ कार्यवाहक भ्यायाधीश सरन फी सरकार का पत्र 
१८-१-१८११ 
महोदय 
मुझे मान्यवर गवर्नर जनरल इन फाउन्सिल ने आपका गत दिनांक ९ का पर्त्न 
तथा साथ ही सरन के निवासियों के मकान कर विषयक आपको दिये गये आवेदन की 
रसीद देने की सूचना मिली है। 
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२ गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को अब ऐसा लगता है कि विनियम १५ 
१८१० के प्रावधानों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि सरन के निवासियों के मन में ऐसी 
आशा किंधित्‌ भी न जगने दें कि निश्चित किये गये कर में कोई छूट या मुक्ति मिल 
पायेगी। यद्यपि प्रावधान किया गया है कि गरीब और मिक्षुक अथवा पुजारी आदि लोगों 
को मुक्ति दी जाएगी । मुझे आपको इस विषय में बोर्ड आँव्‌ ऐेवन्यू को लिखे पत्र की 
प्रतिलिपि भेजने की भी सूचना है. जो आपने समाहर्ता को देना है ताकि कर निर्धारण 
के विषय में उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त होगा । 

३ गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को नहीं लगता है कि विशेष रूप से यदि 
ऊपरि निर्दिष्ट पद्धति से कर लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो सरन के लोग 
उसका खुला विरोध करेंगे। साथ ही मान्यवर यह भी चाहें है कि यदि लोग सरकार 
की सत्ता को चुनौती देते हैं अधवा विरोध दर्शाते हैं या अन्य कोई गैरकानूनी अर्थहीन 
गतिविधि में उलझते हैं सो समझदारी एव धैर्य से उन्हें समझाने का प्रयास अवश्य करें 
फिर भी वास्तव में ऐसी स्थिति का निर्माण होता है (अथवा सेना को बुलानी पडती 
है) तो आवश्यकतानुसार दीनापुर से सैन्य सहायता प्राप्त करें ताकि स्थानीय 
अधिकारियों को विनियम के अनुसार अपनी कार्यवाही निभाने में सहायता प्राप्त हो। 

आपका आज्ञाकारी 
काउन्सिल कक्ष जी डोड्स्वेल 
१८ जनवरी १८११ सरकार के सचिव 
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घ ॒मुशिदाबाद की घटनाएँ 


१ घ १ मुशिंदाबाद के कार्यवाहक म्यायाधीश का सरकार को पत्र 


२५-२-१८११ 

जी सोद्ूस्वेल 
सरकार के सचिव 
न्यायतत्र विभाग 
फोर्ट विलियम 

महोदय 

मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को 'सूचना देना मेरा कर्सव्य है कि हाल 
ही में नियम बनाकर मकान कर वसूल करने के प्रावधान के तहत वसूली कार्यवाही 
का प्रारम्भ करते ही नगर में भारी असतोष फैल य्या है। शहर में स्थिति विगयने के 
आसार हैं जो चिन्ता का विषय है। 

एकत्रित लोगों में अग्रणी व्यापारी इस कर का विरोध करने के स्थान पर अपने 
घर और दूकान से निकल कर मेरे पास आए थे। उनमें से कुछ लोगों मे योजना के 
अनुसार किया भी परन्तु मुझे खुशी है कि मैं उन्हे अपने अपने स्थान पर वापस लौटने 
के लिए समझा सका हूँ। 

इसके बाद इस विषय पर मुझे प्राप्त आपेदन गैं आपको भेज रहा हूँ। उनमें एक 
पशियन में है अत उसका अनुवाद भी भेज रहा हूँ। ये मुझे ग्स दिनाक २१ को मिले। 
ये आवेदन नगरवासियों की भावना का आभास देनेवाले हैं। बगाली में लिखे आवेदन 
पर जीनगज और उसके आसपास के लोगों ने हस्ताब्वर किये हैं। उसमें लिखी 
विषयवस्टु एक ही प्रकार की होने के कारण अनुवाद नहीं भेजा है। 

अचानक ही शहर में अनाज के भाव यढ जाने से आश्चर्य लगा किन्तु तत्फाल 
कोई कारण नहीं मिला। अत कारण जानने के लिए मैंने अग्रणी मह्मजनों को बुलायां। 
उनका कहना था कि टाउन ड्यूटी और मकान फर की सभावना के कारण शहर में 
अनाज के आने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही उन्होंने पर्शियन में लिखा आवेदन 
आप तक पहुधाने की प्रार्थना की। 

इस आवेदन में प्रयुक्त शब्द उचित नहीं लगे इस लिये मैंने भेजना उचित महीं 
समझा। मैंने उन्हें यताया कि टाउनस्यूटी सो पिछले आठ महीनों से लायू है. और 


घटनाओं का अधिकृत वृत्तात १०१ 


मकान कर जो अभी लागू नहीं हुआ है उसे अनाज के भाव वृद्धि का कारण नहीं 
यनाया जा सकता। इस विषय में मुझे अनेकों शिकायतें मिली थीं अत मेरे अधिकार 
के अनुसार और समाहर्ता और कस्टम तथा महसूल विभाग को साथ रख कर 
आवश्यकतानुसार कार्यवाही करूगा ऐसा उन लोगों को बताया है। 

आवश्यकता पडने पर सुरन्त बुला लेने का अनुरोध कर उन्होने विदा ली। इस 
सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाएँ इस की चर्चा वे मुझसे करना चाहते थे। कल बडी 
सख्या में लोगोंने मेरे पास आकर विगत दिन परश्ियन भाषा में दिया हुआ आवेदन 
गगाली भाषा में दिया। वे चाहते थे कि मैं उसे शीघ्र ही आप के पास भेज दू। उनकी 
नगर छोड़कर जानेकी तैयारी मैंने देखी इसलिये आवेदन की भाषा आपत्तिजनक होने 
पर भी उसे में आपके पास भेजना मेरा कर्तव्य समझता हू। मेरे इस अनुकूल ध्यवहार 
के बदले में वे जो मैदान में और खेतो में आ गये थे वहा से अपने अपने घरों में जाना 
उन्‍होंने मान्य किया और अनाज के भाव कम करने के लिये सहमत हुए। 

मुझे लगता है कि मकान कर के कारण जो असतोष फैला है वह खूब गहरा 
और व्यापक है और प्रत्येक वर्ग के लोगों में फैला हुआ लगता है। यह्ठ असतोष रोष 
की ज्वाला बन जाए उससे पूर्व आपकी ओर से पर्याप्त मार्गदर्शन की आवश्यकता है। 


आपका आज्ञाकारी 
मुशिदावाद आर. दर्नर 
२५ फरवरी १८११ कार्यवाहक न्यायाधीश 


१ घ १ (आ) भुर्शिदाबाद शहर के निवासियों का आवेदन 
२९-२-१८११ 


ह 
(साराश) 


ईश्वर वी कृपा से एक अग्रेज सन जानता है कि दुनिया के किसी भी राजा 
ने अपनी प्रजा पर अत्याचार किया नहीं है। (क्योंकि) सर्वशक्तिमान अपने सृजनों को 
यातना से बचाता रहता है. विगत कुछ वर्षों में हमारे दुर्ा्य से हम पर आक्रमण और 
अत्याचार हो रहे हैं। एक तो सतत महामारी के कारण शहर के लोग मर एहे हैं और 
सभवत आधे लोग ही बच्चें हैं। दूसरा टाउनसूयूटी और कस्टम के कर इतने अधिक 
हैं कि सौ रूपए कीमत की सम्पति दो सौ रूपए के भाव से खरीदनी पड़ती हैं। कर 
का दर दुगुना और सभवतः चार गुना हो गया है और यदि कोई अपनी सम्पत्ति शहर 
से दूर आसपास के प्रदेश में ले जाना चाहे तो उस पर और कर चुकाए ब्रिना नहीं ले 
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रोकने का अवसर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि परिणाम विपरीत होगा । मेरे 
विघार में न्यायाधीश को यहट्ट विनियम लागू होने देना घाहिए था। मेरे अभिप्राय की 
प्रतीक्षा कर कानून न माननेवालों के लिए निर्धारित दण्ड देना शुरू किया जाए या नहीं 
उसका विचार और उसके परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। ऐसा करने के बजाय 
क्यों कि कुछ उच्छृखल लोग इकट्ठे हो गये हैं इसलिये प्रथम चरण में ही इसके विरुद्ध 
कार्यवाही करना सरकार की सत्ता के मूल में आघात करने के समान है। और उनके 
पत्र में जो सिद्धान्त प्रस्तुत किया है उसका अनुसरण अन्य म्यायाघीश भी करेंगे तो 
मुझे पूछेने दे. कि कौन से जिले में कब कर वसूली शुरू होगी। 


जिला भागलपुर आपका आज्ञाकारी 
समाहरता की कघहरी एफ हेमिल्टन 
२ अक्टूबर १८११ समाहर्ता 


१ च्‌ २ प्यायाघीश का समाहर्ता भागलपुर को पत्र 


२-१० १८११ 

समाहर्ता भागलपुर 

महोदय 

आपको इसके साथ मकान कर वसूल करने की प्रक्रिया का विवरण पत्र भेज 
रहा हूँ जिसे मेरे मतानुसार कुछ दिन के लिए स्थगित करने की जरूरत है। 

नगर के सभी लोग दूकान आदि बद कर हल्ला मचाते हुए एकत्रित हुए। लोगों 
ने मुझे बताया कि मुर्शिदावाद और आसपास के अन्य जिलों में ऐसा कर अभी वसूला 
नहीं है किन्तु जैसे ही यह निश्चित हो जाएगा कि मुर्शिदाबाद और आसपास के जिलों 
में वसूली शुरू हो गई है वे लोग भी कर भरने को तैयार हैं। 

इसलिए नगर में शाति बनी रहे उस हेतु से इसके साथ का ऑर्डर मेरी 
जवायदेही के साथ आफ्की भेज रहा हूँ। 
जिला भागलपुर फौजदारी अदालत आपका आ्ञाफारी 
२ अक्टूबर १८११ जे सेनफर्ड 
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१ च ३ न्यायाधीश भागलपुर का सरफार को पत्र 
३-१०-१८११ 
जी डोस्स्वेल 
सरकार के सचिव 
न्यायतेत्र विभाग फोर्ट विलियम 

महोदय 

कल मकान कर वसूली के विषय की प्रक्रिया के सबध में समाहर्ता को मैने जो 
पत्र भेजा हैं उस्तकी प्रतिलिपि आपको भेजना आवश्यक समझता हूँ। यद्यपि ऐसा करने 
का मेरा अधिकार है फिर भी ऐसा करने के पीछे जो उद्देश्य रहा है यह आपकी 
जानकारी और विचार के लिए रखना चाहता हूँ। आशा है इसके लिए सरकार मेरी 
निन्‍्दा तो नहीं ही करेगी। 

२ परसों जब मैं भागलपुर शहर में निकला तब मैंने देखा कि सभी दूकानें बन्द 
थीं और हज़ारों की सख्या में लोग इकट्ठा होकर हो हल्ला मधा रहें थे गलियों में घूम 
कर उचित करने की माग कर रहे थे। मैंने पूछा तब पता चला कि पे समाहर्ता के 
अधिकारियों द्वारा मकान कर वसूलने के कारण ऐसा व्यवहार कर रहे थे। 

३ अतत कल सुबह मैंने कई अआग्रणियों को बुलाकर उन्हें समझाया कि उनका 
यह व्यवहार कितना ग़्लत्त था और सरकार के आदेशों का इस प्रकार विरोध करना 
कितना निरर्थक था। उन लोगों ने एक आवाज़ में बताया कि सब घरबार और शहर 
छोड़ देंगे। किन्तु जिस के विषय में ये कुछ भी नहीं समझते हैं ऐसा कर स्वैष्छिक रूप 
से नहीं भरेंगे । उनके मतानुसार इस जिलेमें (जो इस डिवीज़न का सबसे छोदा जिला 
है) जब तक मुश्दिमाद और आसपास के जिलों में वसूली शुरू न हो तव तक कर 
वसूला जाना तो भारी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उससे विशेषाधिकार छिनता हुआ ही लगेगा 
यद्यपि मुशिदायाद जिले में कर वसूली शुरू होते ह्वी वे कर भरने के लिए तैयार होंगे। 

इस स्थिति में जेल के कैदी भी लगभग दो दिन से अन्न त्याग कर ईठे हैं। 
इससे मुझे लगा कि मैंने जो कदम उठाया वह उठाना जरूरी था। उसके विकल्प में 
बल का प्रयोग सभवत्त स्थिति को अधिक बिगाड़ देता। मैं फिर एक बार आशा व्यक्त 
करता हूँ कि मेरा यह कदम (आपको) निंदा या आलोचना के योग्य नहीं लगेगा। 
जिला भागलपुर आपका आज्ञाकारी 
फौजदारी अदालत जे सेनफर्ड म्यायाघीश 

३ अक्टूबर १८११ 


१०८ भारतीय परम्प्यमोें असहयोग 





१ च ४ वोर्ड ऑफ़ रेवन्यू को सरकार का पत्र 


११-१० १८११९ 

टिप्पणी न्यायतत्र विभाग की आज की भागलपुर की मकान कर सबधी 
कार्यवाही का पठन किया जाए। सचिव को गत दिनाक ११ के दिन निम्नानुसार पत्र 
लिखने फी सूचना मिली है। 

बोर्स ऑफ़ रेवन्यू 

श्रीमान्‌, 

मुझे मान्यवर हिज़ एक्सलेन्सी वाइस प्रेसिसेन्ट इन काउन्सिल ने आपके गव 
दिनाक ४ के पत्र फी रसीद देने की सूचना दी और भागलपुर के न्यायाधीश फी ओर 
से मकान कर विष्यक पत्र की प्रतिलिपि आप सब की जानकारी के लिए भेजने की 
सूचना मिली है। 


आपका आज्ञाकारी 

फोर्ट विलियम जी रोस्स्वेल 
११ अक्टूबर १८११ सरकार के सचिव 
महसूल विमान 


१ व ५ न्यायाधीश भागलपुर को सरकार का पत्र 
११-१० १८११ 
न्यायाधीश भागलपुर 
मुझे आपका गत दिनाक ३ का पत्र तथा उससे सलम्न पत्नों की एसीद देने की 
सूचना मिली है तथा हिज़ एक्स एन्ड वाइस प्रेसिसेन्ट इन काउन्सिल मकान कर 
वसूल करने के विषय पर आपने समाहर्ता को जो आदेश दिया उसे सर्वधा अमान्य 
करते हैं। मान्यवर को इस से भी अधिक आश्चर्य इस बात का हुआ कि कहीं भी कोई 
हो हल्ला हो या सरकारी अधिकारी का कोई विरोध हो इसके मारे में सरकार ने जो 
कोई अनुदेश अथवा व्यवस्था दी है वह बनारस पटना और अन्य दूसरें स्यायाधीरशों 
को दी गई व्यवस्था जैसी ही है (अलग कैसे हो सकती है ?) आप यह जानते हौ होगें 
(तो) फिर आपने उसकी निहित भावना से विपरीत फैसे सोचा ? सरकार को यह 
कदम सर्वथा अविवेकपूर्ण लगता है। इससे तो भागलपुर मुर्शिदाबाद और पटना के 
लोगों में उत्तेजना बढ जाएगी। 
हम 


घटनाओं का अधिकृत वृत्तात १०९ 


२ इसलिए मान्यवर वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल की इच्छा है कि यह पत्र 
मिलते ही आप समाहर्ता को लिखित रूप में भेजा हुआ आदेश सबको जानकारी हो 
जाए इस प्रकार वापस खींच लें। 

३ मान्यवर ऐसा भी चाहते हैं कि मकान कर वसूल करने से सबधित समाहर्ता 
को अधिकार दिये गए हैं. उसके अनुरूप दायित्व निभाने में आप उनकी सम्पूर्ण 
सहायता करें और समर्थन देते एहें। 


काउन्सिल कक्ष आपका आज्ञाकारी 
११ अक्टूबर १८११ ज़ी डोड्स्वेल 
सरकार के सचिव 


प्रति रवाना रेवन्यू बोर्ड को उनके इस ८ अप्रैल के रेवन्यू कार्यवाही के 
सदर्भ के उत्तर में उनकी जानकारी के लिए। 


१ च ६ समाहर्ता भागलपुर फा सरकार को पत्र 


२१-१०-१८११ 
जी. डोद्स्वेल सोमवार रात्रि में 
ससकार के सचिव समय १०३० 


फोर्ट विलियम 

मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यन्त दु ख हो रहा है कि मकान कर वसूल 
करने की कार्यवाही हाथ में लेने पर कल शाम मुझ पर भारी हमला हुआ। इट पत्थर 
और फेंकी जा सकने वाली सभी वस्तुए मेरे (सिर) ऊपर फेंकी गईं। 

२ मुझे मुह और सिर पर घाव लगे हैं और यदि मैं मि ग्लास के मकान में 
भाग नहीं गया होता तो मुझे बचानेवाला कोई भी नहीं था। 

मुझे लगता ह मैंने तो मेरा कर्तप्य ही निमाया है और निमाता ही रहूँगा। किन्तु 
(अब) अन्य किसी प्रकार से मेरी जिन्दगी मलि घढ जाएगी। 

आपको बताना जरूरी है कि आज २ मज़े मैंने न्यायाधीश को स्तरकारी वकील 
के माध्यम से जानकारी दी कि कुछ लोग (जिनके नाम आवेदन में दिए हुए हैं) मकान 
कर चुकाने अथवा उनकी सम्पत्ति जप्स करने देने से इन्कार कर रहे हैं। यद्यपि फुछ 
इसके लिए तैयार हुए किन्तु ऐसे लोगों को जबरदस्ती भी काबू में रखना जरूरी था। 
मेरा आवेदन जो मैंने किसी घटना अथवा उपद्रव रोकने के उद्देश्य से किया था उस 
पर ध्यान देने के स्थान पर उन्होंने मुझे सायकाल ५ बजे मौखिक उचर दे दिया कि 


११० भारतीय परम्परामें असहयोग 
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वे दूसरे दिन जाच कराएगे। आज शाम को ही गड़बड़ हो गई! यद्यपि इसमें कुछ भौ 
नया नहीं था पिछले तीन घार दिन से लोगों फी भीड़ वहीं उमड आती है और शराव 
या मिठाई लेकर शोरशराबा करती है। कया उन्हे रोकने के लिए कोई कदम महीं 
उठाया जाना घाहिये ? आश्चर्य तो तब हुआ जब सामान्य रूप से इन स्थानों 
पर पुलिस कर्मचारी चक्कर लगाते हैं किन्मु घटना की उस शाम कोई आया नहीं। 
मैं गम्भीर रूप से घायल हूँ। सभव होगा तो मैं सम्पूर्ण जानकारी कल भेज दूगा। मैं 
एक महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया कि उस शाम मेरे कैरेज में लेफ्ट न्यूजन्ट मेरे 
साथ ही थे। 

आपका आश्ञाकारी 
२१ अक्टूबर १८११ एफ हेमिल्टन समाहर्ता 
यह पत्र मिलेगा तब न्यूजन्ट कोलकता में ही होंगे। 


१ च॑ ७ समाहर्ता भागलपुर का सरकार को पत्र 


२२-१० १८११ 
जी डोज्स्वेल 
सरकार के सचिव ट्रुतपामी 
फोर्ट विलियम 
महोदय 


मैंने कल रात आपको द्वुतगामी पत्र लिखा है। यह मैं आपको नाव में भेज रहा 
हूँ ताकि आपको शीघ्र मिल जाए क्योंकि यहाँ जो गडबड़ी उत्पन्न हुई है वह अप 


गभ्मीर रूप घारण कर रही है। अभी तक भीड़ मिखरी नहीं है। 
आपका आ्ञाकीरी 


२२ अक्टूबर १८११ एफ हेमिल्टन समाहर्ता 


घटनाओं का अधिकृत वृात १११ 


१ चय ८ समाह॑र्ता भागलपुर का सरकार को पत्र 


जी डोड्स्वेल २३-१०-१८११ 
सरकार के सचिव 
फोर्ट विलियम 

महोदय 

मैंने आपको पर्स रात एक एक्सप्रेस पत्र लिखा है. जिसकी प्रतिलिपि नाव से 
भेजी है। उसमें मकान कर के विरोध में और विशेष रूप से मेरे साथ जो हुआ उसके 
बारे में लिखा था। मैं जब यह पत्र नाव में भेज रहा था तब न्यायाधीश शाहजगी में 
सेना के साथ भीड़ के सामने थे। कल रात न्यायाधीश निदृत्त हुए और कमान्डिंग 
ऑफिसर उनकी पलटन के साथ वापस लौट गए। यदध्पि उसका अधिक कुछ असर 
नहीं हुआ फिर भी मैंने कल न्यायाधीश को तत्काल लिखने (न १) का प्रयास किया 
जिसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। सभवत इसलिए कि वे सेना के साथ भीड़ जिस 
दिशा में गई होगी उस तरफ़ गए हों। मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। 
इसलिए मैंने आज सुबह फिर से लिखने (न २) का विचार किया। उसका मुझे जवाब 
(न ३) मिला और साथ ही परशियन में लिखे (४ ५ ६) सलम्न पत्र भी मिले। इस 
सबंध में मेरा जवाब (७ अ ह) जोड़ रहा हूँ। न्यायाधीश के पत्र (न ३) की 
विषयवस्तु, उसकी जो घोषणा अभी अभी मिली है उससे भिन्‍न ही है। उसमें पे स्पष्ट 
करते हैं कि अब ये विनियम को लापू करने का जो अधिकार रखते हैं उसका कल से 
प्रयोग नहीं करेंगे अत सब ठीक हो जाएगा। इस स्थिति में मुझे सरकार के आदेश 
को लागू करने के लिए क्या करना क्या नहीं करना इस सम में बहुत दुविधा का 
अनुभव हो रहा है। इस स्थिति में मैं मेरी ओर से कोई छूट या ढील नहीं दूगा जिससे 
प्रवर्तमान परिस्थिति को बढावा मिले किन्तु इस समय मुझे न्यायाधीश की ओर से 
जिस प्रकार के समर्थन और सहायता की आवश्यकता है उस सदर्भ में मैं इताश हू। 
अत सरकार की ओर से कोई निर्णयात्मक आदेश मिले इसकी अत्यधिक आवश्यकता 
लगती है। 


समाहर्ता ऑफिस आपका आह्ञाकारी 
जिला भागलपुर एफ हेमिल्टन समाहर्ता 
२३ अक्टूबर १८११ 

स्क्स्प्रेत 


११२ भास्तीय परम्परामें असह्योग 
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१ च ८ (अ) भागलपुर के समाहर्ता का न्यायाधीश को पत्र 


२३-१० १८११ 

जे सेनफर्ड एस्क 
न्यायाधीश भागलपुर 

महोदय 

गत दिनाक के पत्र के सदर्भ में मैं आपको यह बताने की प्रार्थना कर रहा हूँ 
कि विनियम १५ १८१० सबधी मकान कर वसूल करने के लिए आपने कौन कौन 
से कदम उठाने का विचार किया है। 

मैने मेरे प्रस्ताव में यह कर भरने की मनाही कसनेवारलों के नाम दर्शाए हैं। अत 
विनियम १५ १८१० के खण्ड १२ की धारा २ अनुसार शेष कर वसूल करने के 
लिए पुलिस बल की सहायता की जा सकती है। आज जब हो हल्ला मधाते लोग 
एकत्रित नहीं हुए तब मेरे मतानुसार यह विनियम लागू करने के लिये उचित वातावरण 
है। अतः बाकीदारों की सम्पत्ति जब्ती में लेने का कदम उठाने में आप क्या सहायता 
कर सकते हैं यह शाम तक मुझे बताए। 
भागलपुर - समाहर्ता ऑफिस आपका आज्ञाकारी 
२३ अक्टूबर १८११ आर. हेमिल्टन समाहर्ता 

मैंने सहसीलदार और नायव समाहर्ता को आपके पास भेजा है जिनके साथ 
आपके पुलिस अधिकारी जा सर्केंगे। 


(सादे बारह बजे) एफ हेमिल्टन 
१ च ८ (आ) न्यायाधीश भागलपुर को समाहर्ता का पत्र 
जे सेनफर्ड एस्क २३ १०-१८११ 
जिला न्यायाधीश भागलपुर 
महोदय 


आज प्रातः के मेरे पत्र का लिखित उधर देने की आपसे प्रार्थना करने की 

अनुमति चाहता हूँ, जो मुझे व्यक्तिगत परेशानी हुई इस सयध में थी। इस बारे में 
दोषियों को यदी बनाने के लिए सरकारी वकील ने कार्यवाही शुरू की है। 

आपका आश्ञाकारी 

जिला भागलपुर एफ हेमिल्टन 

समाहर्ता ऑफिस समाहर्ता 


एटनाओं का अधिकृत वृत्तात ११३ 


१ च ८ (६) समाहर्ता भागलपुर को न्यायाधीश का पत्र 


२३-१०-१८११ 

सर एफ हेमिल्टन 
समाहर्ता भागलपुर 

महोदय 

आपको पता ही होगा कि अभी मेरा समग्र ध्यान शाति बनाए रखने पर केन्द्रित 
है। पूर्वोक्त विनियम लागू करने के बारे में मेरे मतानुसार मुझे कोई ठोस विधार मिल 
जाएगा तो तुरन्त ही आपको बताऊँगा। 

इस भीघ मेरे नज़ीर की रिपोर्ट तथा उस पर मेरे आदेश की प्रतिलिपि तथा इस 
समय जो विज्ञप्ति देनी है उसकी भी प्रतिलिपि भेज रहा हूँ। कल जो अधि सूघना 
निकली है उसकी प्रतिलिपि आपके पास है ही। 

आपको बताने की अनुमति चाहता हूँ कि विनियम ७ १७८८ की धारा १० 
और ११ लागू करना सेना की मदद के बिना केयल मेरे पुलिस कर्मधारियों का काम 
नहीं। इसलिए पर्याप्त सेना की दुकड़ी आए और मुझे मुक्त रूप से काम करने देने की 
स्थिति बने तब तक मुझे लगता है कि बल प्रयोग करना टालना चाहिए। इस सदर्भ 
में मैं आपको उचित समय पर बता दूँगा। 


अगलपुर आपका आज्ञाकारी 
रे अक्टूदर १८११ जे सेनफर्ड न्यायाधीश 
१ च ८ (ई) न्यायाधीश भागलपुर को प्रमाहर्ता का पत्र 
२३-१०-१८११ 
जे सेनफर्ड 
जिला मजिस्ट्रट भागलपुर 
महोदय 


मुझे अभी ही आपका आज का पत्र मिला 

२ यदि सेना की सहायता की आवश्यकता होती तो मुझे लगता है कि आप 
यह विनियम लागू करने के लिए सीधा ही कदम उठाते क्योंकि उस समय सेना की 
डेकही वहीं पर थी। मेरे मतानुसार तो लगता है कि बाकीदारों पर जप्सी लाने के लिए 
इससे अधिक अच्छा अवसर नहीं हो सकता दर्यों कि लोग भी बहुत कम हो गए थे 
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और अधिकारियों के समर्थन में प्रभावक प्रयास हुआ होता तो भीड़ द्वारा हो हल्ला या 
मारकाट होने की सभावना नहीं के बरायर थी। मैं आपके पत्र की प्रतिलिपि अविलब 


प्रेसीडेन्ट को भेज देने का विघार कर रहा हूँ। 
समाहर्ता ऑफिस आपका आप्ञाकरौ 
२३ अक्टूबर १८११ एफ हेमिल्टन समाहर्ता 


१ च ९ भागलपुर के समाहर्ता का सरकार को पत्र 


2२३ १०-१८११ 
जी डोड्स्येल 
सरकार के सचिव 
फोर्ट विलियम 

महोदय 

मैंने आज ८ बजे आपको पत्र भेजा। बाद में तुरन्त ही न्यायाधीश को बताकर 
सैन्य बल मेजर लिटल ज्हॉन के संरक्षण में सेना साधु के मकान पर पहुँची जो दोषी 
है. और वही आज की स्थिति भड़काने वाला भी है. उसके पास से मकान कर के 
रूपमें ली जाने वाली राशि लेने पहुचा। न्यायाधीश के मतानुसार केवल पुलिस बल से 
ही यह विनियम लागू करना समव नही था। 

२ विनियम १५ १८१० के खड १२ की धारा २ तथा विनियम ७ १७८८ 
की धारा १० के अनुरुप सेना को साधु के मकान का बाहर का दरवाजा बलपूर्पक 
खोलना पड़ा जिससे उसकी सम्पष्ि जब्स की जा सके। इसके बाद उसका बैलेन्स का 
पत्रक बनाया गया और फिर हम यहाँ से वापस लौटे। 

३ न्यायाधीश को घर में अनेक हथियार मिले जिसके आधार पर सरकार को 
उसे जब्स करने के लिए कहा जा सकता है। 


आपका आन्नाकारी 
जिला भागलपुर एफ हेमिल्टन 
समाहर्ता ऑफ़िस समाहर्ता 


रात्रि ८ यजे 
२३ अक्टूबर १८११ 
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१ च १० समाहर्ता भागलपुर फा सरकार को पत्र 
२४-१०-१८११ 


जी डोड्स्वेल एस्क 
सरकार के सचिव 

महोदय 

कल रात का मेरा एक्सप्रेस पत्र (आपको सेना की सहायता से कर वसूली की 
जानकारी देनेवाला) था। यह आदमी भागलपुर का धनाठ्य व्यक्ति और नेता था। 
आगे समाचार यह है कि भागलपुर के अनेक अन्य लोग भी कर भरना टाल रहे थे। 
इसलिए मैंने न्यायाधीश और सेना की सहायता ढुकडी को काम पूरा करने के लिए 
कहा और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम अभी आधे तक ही पहुचे थे कि सूचना 
मिली कि पूरी राशि किसी भी प्रकार के विरोध या अवरोध के बिना अग्रणियों ने मर 
दी थौ। शेष लोग विशेष रूप से निचले वर्ग के लोग तो अनुमान से भी जल्दी से पैसा 
पर रहे थे। वे तो सुबह से ही पैसा भरने के लिए आ जाते हैं। यह बताते हुए भी हर्ष 
हो रहा है कि सभी दूकानें खुल गई हैं और अब भीड़ जमा नहीं हो रही है । इस प्रकार 


कल रात के परिवर्तन से समग्र स्थिति बदल गई है। 

भागलपुर आपका आश्ञाकारी 
रात्रि ८-०० एफ हेमिल्टन 
२४ अक्टूबर १८११ समाहर्ता 


१ च ११ न्यायाधीश भागलपुर का सरकार को पत्र 
२४-१०-१८११ 
'जी सोझस्पेल एस्क 
सरकार के सचिव न्यायतत्र विभाग 
फोर्ट विलियम 
महोदय 
आपको मैंने दिनाक २२ रात्रि को देर में एक्सप्रेस पत्र लिखा वह दिनमर की 
री भागदौड और थकावट में जल्दबाजी में लिखा हुआ पत्र था। उस पत्र में यहुत सी 
टनाओं के सबंध में उल्लेख करना याकी रह गया था जिसे अब बताने की मैं आपसे 
जुमति लूँगा। 
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२ आपके दिनाक ११ के पत्र में अनुच्छेद २ तथा ३ का जो आदेश था उसे 
लोगों को बताने के लिए मैंने क्या किया यह बताऊगा। फिर हिल हाउस की जो बैठक 
मैंने बुलाई और समाहर्ता पर जो हमला हुआ और जिस स्थिति में डॉ ग्लास के घर 
में भाग आए उसके बाद रात में जो व्यवस्था की गई उसकी जानकारी भी दूँगा। उसके 
बाद दिनाक २२ की सुबह शाति बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम और फिर भीड़ 
को बिखेरने के लिए और विशेष रूप से व्यवस्था करने के वाद भी दगे न हों इस हेतु 
उपयोग में लाए गए तौरतरीको फी विस्सृत सूचना दूंगा । 

३ आपके पत्र द्वारा मुझे प्राप्त सूचना के बाद मैंने सत्काल ढोल पिटवाकर 
ठिंढोरा प्रसिद्ध फिया था और फिर मैंने मेरा आदेश वापस लेने के लिए फी हुई 
कार्यवाही की सूधना समाहर्ता को दी। 

४ दोपहर लगभग ४ बजे (दिनाक २१) मुझे सरकारी वकील द्वारा १६ 
देनदारों को जेल में डालने की एक दरखास्त मिली! उसमें देनदारों के नाम हाशिए में 
मताए गए थे। मेरे मतानुसार इस कदम से लोग हिल हाउस पर एकत्रित हो गए। उप््ता 
गठी और अन्त में समाहर्ता पर हमला हुआ। 

५ इस रामय कोतवाल की लापरवाही से मैं बहुत ही नाख़ुश हूँ, यद्यपि उन्होंने 
कमी नहीं माना कि मेरे आदेश तनिक कठोर और तत्काल पालन करने के लिए थे 
अथवा तो उस समय वहाँ कोई पुलिस कर्मधारी भी उपस्थित नहीं था और मैं उस 
समय कुछ देर के लिए रॉ ग्लास के घर पर था इस कारण से मुझे ऐसा लगा हो। 
डॉ. ग्लास के घर के आसपास पूर्व पत्र में बताए अनुसार लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई 
थी। यद्यपि यह भीड़ यारयार चेतावनी देने के याद पिखर गई थी और उस फे बाव तो 
समग्र शहर लगभग इतना शात हो गया था कि सैन्य सहायता को एक द्रप को जेल 
के लिए रोक कर वापस भेजना पड़ा। फिर मैने मेरे असिस्‍्टेन्ट यूविंग को कोतवाली 
भेजा जहाँ उन्हें सावधानी के रूप में रातभर रुकना था। 

६ उस मध्यरात्रि में मुझे मि यूविंग ने रिपोर्ट भेजा कि कोतवाल वहाँ महीं है। 
२२ की सुवह मैंने एकत्र होकर हो हल्ला मधाने अथवा उत्पात करनेवाले लोगों को 
रोकने का कदम उठाया। 

७ मैंने एक ढिंदोरा घोषित किया जिसकी प्रतिलिपि इसके साथ है और एक 
प्रस्ताव (समाहर्ता मे भेजे हुए प्रस्ताव में जिनका नाम था) उन्हें बताते हुए भेजा कि 
जो मेरे मतानुसार दगे फसाद में संलम्न थे। मैंने कोतवाल को निलंबित किया जो पूरी 
राप्त कोतवाली में अनुपस्थित रह कर नशे में चूर स्थिति में सुबह ४ मजे अपने चपूततरे 
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से वापस आया था। मैंने सभी हथियार और लाठी डडा जब्त किया और इस सदर्भ 
में किसीने विरोध करने पर कार्यवाही के लिए एक छोटे दल को सुबह से हिल हाउस 
पर तैनात किया। 

< यद्यपि लोग सुबह इकट्ठे तो हुए किन्तु वहाँ सेना देख कर शान्त रहे और 
शाहजगी की ओर मुडे। उसी समय मैंने मेरे असिस्टेन्ट को पुलिस अधिकारियों के 
साथ लोगों को बिखेरने के लिए वहाँ भेजा था। यद्यपि इतने से काम न चलने से मैं 
हिल हाउस पहुचा और शाष्ठजगी पर एकत्रित लोगों को बिखेरने के लिए अधिक ट्ुप 
भेजा। वहाँ मैंने कुछ समय रुककर उन लोगों के आने की प्रतीक्षा की। लगभग आठ 
हजार लोग वहाँ आ गए उनके हाथ में हथियार जैसा कुछ नहीं था। इन लोगों के 
अग्रणी भीड़ के बीच होने से तत्काल उन लोगों को पकड़ना सभव नहीं था। तब 
बताया गया कि वे वहाँ पर किसी अन्स्येष्टि के लिए एकत्रित हुए थे। फिर उन्हें बार बार 
चेतावनी दिये जाने पर कि अधिक समय इयझ्ठा रहेंगे तो गोली चलाई जाएगी वे बिखर 
गए। फिर उन्होंने मुझे एक आवेदन स्वीकार करने की प्रार्थना की जिसके लिए मैंने 
मकान कर वसूलना रोका नहीं जाएगा इस शर्त पर अनुमति दी। यह आवेदन उन्हें मुझे 
पूर्ण सम्मान के साथ कोर्ट में देना होगा यह भी बताया। सब चले गए फिर भी उसमें 
से तीन लोग रुके। कुछ बुनकर और कारीगर के अतिरिक्त वृद्ध महिला और बालक 
भी रुके। मैंने उनमें से कुछ के साथ वात की। उसमें उन्होंने बताया कि यदि वे लोग 
चले जाए तो जो रुके हैं वे उन पर गुस्सा होंगे। मैंने उन्हें ऐसा नहीं होने देने का 
आश्वासन देते ही वे वहाँ से चले गए और अपने अपने घर वापस लौट गए। 

९ अब यह स्थान बिल्कुल शात लग रहा था इसलिए मैंने ट्रपों को विदा किया 
क्योंकि उन लोगों को भी कुछ आराम अथवा नाश्ता पानी की जरुरत थी। लोग अब 
इकट्ठा नहीं होंगे ऐसा विचार कर मैंने सावधानी के लिए पिछली रात जो व्यवस्था की 
थी यही करके मैं वापस घर आया और आकर २२ तारीख का पत्र लिखा। 

१० रत में थोडी भेजामारी हुई थी फिर भी समाएर्ता का प्रस्ताव ध्यान में 
स्खकर मैंने मेजर लिटल ज्हॉन को पत्र (क्र ६) लिखा और उसके उचर के रूप में 
मुझे पत्र (क्र ७ ८) भिला। दूसरे दिन सुबह मैं शहर में गया और सब शात्त देखा। 
वापस आकर मैंने मेजर लिटल को पत्र लिखा (न ९)। उसके बाद अनुमानत अगले 
दिन ऊँसे ही बहुत से विंढोरे पिटवाये। मैंने कोतवाल तथा अन्य पुलिस के लोगों को 
लोग भीड़ न करें इस हेतु तैनात किया। लगा कि शराब की बहुत सी दूकानें अपले 
दिन खुली थीं। मैंने उसके लिए मनाही की थी। मैंने समाहर्ता को फिर से उन्हें यद 
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कराने का आदेश दिया। सवेरे शाहजुगी के पास कुछ लोग इकट्ठे हुए किन्तु कोतवाल 
और उनके लोगों ने उन्हें भगा दिया। दोपहर होने तक मुझे कोई आवेदन नहीं मिला। 
और अगली शाम की अपेक्षा कुछ कम सख्या में लोग एकत्र हुए! अत मैंने मि यूर्विंग 
को सदेश भेजकर उन्हें यथा सभव बिखेरने के लिए कहा। यद्यपि इससे काम पूरा नहीं 
हुआ। लेकिन मुझे सेना के रूप मैं कदम उठाने लायक कोई नेता भीड़ में नहीं था। 
एक ओर जम्ती चालू रखने की मेरी योजना थी जिसके कारण लोगों का उपद्रव बंद 
हो जाएगा ऐसी धारणा थी। मैंने जब्ती करने का विचार किया। इसके लिए शाम को 
चार बजे मैं समाहर्ता को साथ लेकर गया। (सलम्न पत्र में इसका उलेख है) दुर्पों को 
नगर में थोड़ी थोड़ी दूर पर तैनात किया। विनियम ७ १७९९ के दूसरे अनुच्छेद और 
१५ १८१० के खण्ड १२ के अनुसार जम्त करने वाले सबसे बडे देनवार लश्करी 
साहु के घर पर टूट पड़े। वहाँ से लगभग रुपया ४२ ५ फी जब्ती की गई। इस जब्ती 
की सामग्री तत्काल वापस दे दी गई क्योंकि देनदार का नौकर आकर पैसा दे गया। 
घर में मिले हथियार सुरक्षित रख दिए गए। घर में महिलाओं को छोड कोई व्यक्ति 
उपस्थित नहीं था। अत मैंने सोचा कि कुछ लोग कहीं छिपे होने चाहिए। इस कदम 
का असर ऐसा हुआ कि पूरी भीड़ बिखर गई। उनमें से कोई वहाँ आता नहीं लगा और 
शाहजुगी के बाकी सब लोग मकान कर भरने के लिए तैयार हुए। 


जिला भागलपुर आपका आश्ञाकारी 
फौजदारी अदालत जे सेनफोर्ड 
२४ अक्टूग़र १८११ न्यायाधीश 


नोट । १. मैंने समाहर्ता पर हमला करने वाले की खबर देने वाले को ५००/- कपए 
का पुरस्कार देने की घोषणा भी की है जिसका उल्लेख मेरे इस पत्र में 
किया गया है। 
२ मैं मानता हूँ कि पर्शियन प्रो का भाषान्तर न भेजने के बारे में समय का 
अभाव ही प्रमुख कारण है. जिसे मान्यवर नज़रअंदाज करेंगे। 


घटनाओं का अधिकृत्त वृत्तात॒ ११९ 





१ च ११ (अ) मेजर लिटल ज्हॉन का न्यायाधीश को पत्र 


२३-१०-१८११ 
जे सेनफर्ड एस्क 
न्यायाधीश भागलपुर 
महोदय 
आपके आज के पत्र के सदर्भ में मैंने बताया है कि हिल रेंजर्स की सहायता की 
१६० जितने अलग अलग जवानों की चार कम्पनिया नगर के रक्षण के लिए उपलब्ध 
हैं और वे आज जो भीड़ थी उसे बिखेरने के लिए पर्याप्त है। यद्यपि भीड़ बडी थी 
लेकिन १६ जितने दगलखोरों को काबू करने के लिए पर्याप्त थी। परन्तु यह भी ध्यान 
में रखना आवश्यक है कि भीड के पास शस्ब नहीं थे। अगर वे भाग कर नगर से शर्त 
लेकर आते तो अपने सैनिक इन विद्रोष्टियों को परास्त करने में सक्षम नहीं थी। उस 
भीड़ को बिखेरना सरल नहीं था। अपने सैनिक ख्यूटी की निरन्‍्तरता से खाना न 
मिलने से परेशान हो उठते। 
यहाँ के स्थानीय कोर्ट के अधिकारी इस दगलखोरी की योजना के सबध में 
ठीक तरह से आपको जानकारी दे सकते हैं। अल आवश्यक उपाय छुरन्स किये जा 
सकते हैं। जब भीड़ के अग्रणी चले गए तब शेष महिलाओं और बालकों मे सैन्य के 
गुस्से का हर नहीं दिखाई देता था। वे देख लेने के मूड में थे। परन्तु मेरा विचार है 
कि अग्रणी वहाँ उपस्थित न हों तब बलप्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपको लगता 
है कि उन्हें पकड़ लेने से मामला शात होगा तो ऐसा करने में विलब नहीं करना 
चाहिए। 
यदि आप कल शाम आवेदन करनेवालों से मिलने की इच्छा रखते हैं तो मेरे 
विधार से जरूरी रक्षण व्यवस्था बनाए रखें किन्तु भीड़ साथ या सामने न आए तो 
बहुत अच्छा होगा। उन लोगों का आवेदन तभी लें जय आप उस विषय में कुछ कर 
सकते हैं मैं पूरे दल को छोटे छोटे जत्थों में बाट देने के मत का नहीं हूँ। क्योंकि 
यूरोपीय अधिकारियों की सहायता मिलने की सम्भावना नहीं है। और मैंने जान लिया 
है कि हिलमेन पहाड़ी सैनिक हिन्दुस्तानियों के साथ इस स्थिति में काम करने के 
जआादी नहीं है। 
इतनी जानकारी देने के याद मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे यदि दलों के साथ 


१२० भारतौय फरम्फ्यमें असहयोग 





कोतवाली पहुचना है तो किसने बजे वहाँ पहुचना है इसका समय बताने की कृपा करें। 


सुबह ९ बजे आपका आज्ञाकारी 
२३ अक्टूबर १८११ पी लिटल ए्हॉन 
कमार्डिंग हिलरेन्जर 
१ च ११(आ) भागलपुर के भ्यायाधीश का अन्य न्यायापीरशों को पत्र 
२३ १० १८११ 
न्यायाधीश 
पास पड़ोस के जिले 
महोदय 


भेरी आपसे प्रार्थना है कि आपको जिस पद्धति से उचित लगे उस पद्धति से 
आपके जिलों से १० या उससे अधिक लोगों को भागलपुर की ओर किसी भी प्रकार 
के शस्त्र के साथ आने से रोकने के लिए प्रयास करें। 

२ मेरी इस प्रार्थना का कारण यह है कि कुछ दिन पूर्व लोग भीड़ में एक 
होकर मकान कर भरने फे विरोध में उपद्रव मचाने में लगे थे। अत मेरा मानना है कि 
ऐसी भीड़ के अग्रणी दूसरे जिलों से भी लोगों को इकट्ठा करने का समवत प्रयास 
करेंगे। 

३ मेरी यह भी प्रार्थना है कि इस समय वहाँ स्थानिक लोगों के बीध किसी 
रहस्यमय गतिविधि या सथार की जानकारी मिलने पर मुझे अवश्य सूचित करें। 


जिला भागलपुर आपका आप्ञाकारी 
फौजदारी अदालत जे सेन्र्स 
२३ अक्टूबर १८११ न्यायाधीश 
१ च॑ १२ न्यायाधीश भागश्तपुर का सरकार को पत्र 
२४ १०-१८११ 

जी डोडस्पेल एस्फ 
सरकार के सचिव न्यायतत्र विभाग 
फीर्ट विलियम 

महोदय 


आज मैंने जब आज के दिनाक का मेरा रिपोर्ट पूरा किया तब मुझे लगा कि 
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मकान कर वसूल करने के लिए विरोध लगभग समाप्त होने को है। लगभग ९ बजे मुझे 
समाहर्ता का एक सदेश (सलम्न पत्र - १) मिला जिसमें मुझे तुरत ही सहायता भेजने 
के लिए बताया गया था। 

२ लगभग घार बजे मैं और समाहर्ता सेना सहित देनदारों के घर की ओर 
दौड़ पडे किन्तु हमारे पहुचने से पूर्व ही बहुत से लोगों ने कर घुका दिया था। अत 
मैंने कमान्डिंग ऑफिसर को ट्रुप रोक देने के लिए कहा और कोतवाल को समाहर्ता के 
साथ भेजकर शेष लोगों से कर वसूलने की व्यवस्था की। 

३ कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने के बाद कर की पूरी राशी आ गई और 
मैंने कमान्डिंग ऑफिसर को टुप के साथ वापस लौटने के लिए कह दिया। 

४ आनन्द की बात यह है कि नगर की अधिकाश दूकानें अब खुल गई हैं 
अतः मुझे नहीं लगता कि अब कोई उपद्रव होगा। 


जिला भागलपुर आपका आश्ञाकारी 
फौजदारी अदालत जे सैनफर्ड 
सायकाल ७-०० न्यायाधीश 
२४ अक्टूबर १८११ 


१ च १३ समाहर्ता भागलपुर का सरकार को पत्र 
२५-१०-१८११ 


जी डोड्स्वेल 
सरकार के सचिव 
फोर्ट विलियम 
महोदय 
मुझे इस बात का सतोष है कि कर वसूली बिना किसी भी विरोध या आबेप 
के की गई। लोग तत्परता से धन चुकाते हैं और दूकान कारोबार भी खुल रहे हैं। 


समाएरता ऑफिस आपका आश्ञाकारी 
भागलपुर फ्रैड्भरिक ऐेमिल्टन 
सायकाल ६-०० समाहर्ता 


रेप अक्टूबर १८११ 


१२२ भारतीय परम्परामें असहयोग 





१ च १४ समाहर्ता भागलपुर का प्रकार को पत्र 


२६ १० १८१० 
जी डोड्स्वेल 
सरकार के सचिव 
फोर्ट विलियम 
महोदय 
मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मकान कर वसूल करने में अब कोई रुकावट 
नहीं आती। तहसीलदार का रिपोर्ट भेज एहा हूँ जो इस मात का प्रमाण है। 


समाहर्ता ऑफिस आपका 
भागलपुर फ्रैड़िक हेमिल्टन 
२६ अक्टूबर १८११ समाहर्ता 


१ च १५ समाहर्ता भागलपुर का ता २१-१०-१८१० फ रिपोर्ट जिसमें 
उन पर हमले होने फा उल्लेख है - उस पर सरकार का प्रस्ताव 


२६-१० १८११ 
वाहस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल इससे पूर्व के पत्र की जानकारी पर विघार फर 
बताते हैं कि गत दिनाक ११ को भागलपुर के न्यायाधीश ने मकान कर वसूल करना 
रुकवाया उस घटना को उन्होंने अवांछित माना है। वास्तव में देखा जाए तो 
न्यायाधीश की ओर से समाहर्ता को कर वसूल करने में आवश्यक मदद और समर्थन 
मिलना चाहिए था किन्तु ऐसा म करके उसने सार्वजनिक सेवा के प्रति अशोभनीय 
व्यवहार किया है। वाइस प्रेसिझेन्ट इन काउन्सिल की विश्वास है कि यदि पत्र मिलते 
ही न्यायाधीश ने शात्रि बनाए रखने के आवश्यक उपाय किए होते और समाहर्ता ने 
स्थानिक अधिकारियों का सहयोग किया होता और अधिकारियों को मकान कर वसूल 
करने के सबंध में सौंपी गई ख्यूटि अदा करने में सहायता की होती तो भागलप्रुर के 
लोग पत्र में बताए अनुसार समाहर्ता उनके अधिकारी अथवा सरकार का ऐसा अपमान 
करने का साहस नहीं करते। 
उपर्युक्त जानकारी के अनुसार पाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल को मि 
सेमफर्ड को भागलपुर के भ्यायाधीश के पद पर से निलबित करने की अनिवार्यता लगौ 
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है। उनके उस स्थान के पद का कार्यभार सम्हालने के लिए मि एच शेक्सपियर को 
नियुक्त करने का निश्चय किया है। अन्य आदेश होने तक वे (मि शेक्सपियर) 
भागलपुर के न्‍्यायाघीश के रूप में कार्य करेंगे। 
अत यह आदेश दिया जाता है कि मि सेनफर्ड मि शेक्सपियर के आते ही 
अपने पद का कार्यभार सौंप दें। 
यह भी आदेश दिया जाता है कि सेनफर्ड यह जान लें कि वे अपने पूर्वोक्त 
आकरण के बारे में जो कुछ भी स्थिति उत्पन्न हुई है उसका बयान देना घाहें तो 
अवश्य दें परन्तु उनके साथ कार्यवाहक न्यायाधीश और समाहर्ता की संयुक्त 
कैफियत भी भेजनी होगी जिससे याइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल समग्र रूप से विघार 
कर निर्णय कर सकें कि उन्हें न्यायाधीश न्यायाधीश जैसे दायित्वपूर्ण पद पर वापस 
लिया जाए या नहीं। 
आगे आदेश यह भी है कि मि शेक्सपियर पूर्व में अधिसूचित विनियमों को 
ध्यान में रखते हुए उनके पालन में सर्तक रहेंगे क्‍योंकि उसमें हुई असावधानी के 
परिणामस्वरूप ही तो उन्हें अभी डैप्यूटेशन पर आने का अवसर मिला है। इस विषय 
में अर्थात्‌ समाहर्ता द्वारा निर्धारित किया गया कर जो बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने भी मान्य 
रखा है उसे लागू करने में वाछित भूमिका निभानी है। 
यह भी आदेश है कि उनके विभाग की ओर से कमाडर इन चीफ को भेजी 
जाने वाली कार्यवाही की सूचना के बारे में छिज़ एक्सेलेन्सी की इच्छा है कि उन्हें 
बताया जाए कि भागलपुरमें उपलब्ध हिलरेन्जर टुपों के अतिरिक लश्करी दलों की 
आवश्यकता रहेगी या नहीं। इस विषय में समाहर्ता तथा पुलिस अधिकारियों के 
अमिप्राय को महत्त्व देकर सार्वजनिक सेवा के हित में निश्चित किया जाए। आवश्यक 
लगता है तो जरूरी आदेश प्राप्स करें। 
यह भी आदेश है कि उपर्युक्त आदेश से बोर्ड आँव्‌ रेवन्यू और भागलपुर के 
समाहर्ता को अवगत किया जाय। 
जी डोझ्स्वेल 
सरकार के सचिव 
न्यायतंत्र विभाग 
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१ च १६ भागलपुर के समाहरता को सरकार का पत्र 


२९-१०-१८११ 
समाहर्ता भागलपुर 


महोदय 


मान्यवर वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल ने आपके नीचे दर्शाए पत्रों और 
सलम्न पत्रों के मिलने की सूचना देने के लिए सूचित किया है। एक पत्र दिनाक २१ 
का दो पत्र दिनाक २३ और एक पत्र दिनाक २४ का प्राप्त हुआ है। 


२ मान्यवर को इस विषय में अत्यधिक सतोष हुआ है कि अतत भागलपुर 
जिले में सरकारी आधिपत्य पुन स्थापित हो गया और कर वसूल करने की व्यवस्था 
लागू हो गई। 

३ ऊपरि वर्णित स्थिति में यह जरूरी लगता है कि मि यूविंग मि सेनफर्ड 
से कार्यभार सम्हाल लें और अन्य आदेश आने तक न्यायाधीश के रूप में पदभार 
वहन करें। इस विषय में मि यूविंग को लिखे गए पत्र क्री प्रतिलिपि आपकी जानकारी 
के लिए भेजी जा रही है। 


४ अभी जो सामान्य स्थिति सर्जित हुई है इस दौरान काय्षित्र में कर्तव्य 
निभाया सरकार के हित में जो कर दिखाया उसके लिए चाइस प्रेडिडेन्ट इन 
काचन्सिल प्रशसापूर्वक सतोष व्यक्त करते हैं। 


जी सोड्स्पेल 
काउन्सिल कक्ष सरकार के सचिव 
२३४ अक्टूबर १८११ न्यायतंत्र विभाग 


आदेश है कि मि शेक्सपियर को मताया जाए कि भागलपुर के समाहर्ता और 
म्यायाधीश फी रिपोर्ट आई है जिसमें यताया गया है कि भागलपुर में सरकारी हुकूमत 
पुन स्थापित हो गई है और मकान फर चुकाना शुस हो गया है। वाइस प्रेसिडेल्ट इन 
काउन्सिल गत २६ के उम्हें भागलपुर के न्‍्यायापीश और न्यायाधीश के रूप में रेप्यूट 
करने वाले आदेश को रद करते हैं। 
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१ च १७ भागलपुर के भ्यायाधीश का सरकार को पत्र 


३१-१०-१८१० 
जी डोछ्स्वेल 
सरकार के सचिव 
न्यायतत्र विभाग फोर्ट विलियम 

महोदय 

आपको जिला समाहर्ता के रिपोर्ट मिलते ही सरकार का जो आदेश प्राप्त हुआ 
है उससे मुझे अत्यधिक खेद लञ्मा और हताशा का अनुभव हुआ है। क्योंकि रिपोर्ट 
में भागलपुर के निवासियों की ओर से मकान कर घुकाने के सबध में विरोध के कारण 
उनके स्वय को तथा सरकार के अधिकारियों को खतरा होने की आशका व्यक्त की 
गई थी। 

२ यह वृत्तात स्पष्टरूप से ऐसी स्थिति में लिखा गया प्रतीत होता है कि जब 
समाहर्ता स्वय ऐसी मनोदशा में हों या जब सरकार स्वय अथवा उसके उच्च 
अधिकारी भी रोष और अपमान का भोग बनते हुए अनुभव करते हों। ऐसे वातावरण 
में समाहर्ता का बहुत अधिक रोष में होना और काम लेते समय किसी भी अधिकारी 
दी स्थिति ऐसी होना स्वाभाविक है। मैं इस समय सरकार की नाराज़गी से तनिक 
विपरीत कहने का आत्मविश्वास रखता हूं। सरकार सपूर्ण न्याय से उन हकीकतों पर 
विधार करेंगे कि उस परिस्थिति में मेरी कार्यवाही उस दृष्टि से सम्पूर्ण अनुभोदन के 
पात्र थी उसके लिए मुझे दोषी मानना अथवा (मेरे स्थान पर) मि शेक्सपियर को 
रखने का सरकार का आदेश अनुधित ही होगा। 

३ मेरे और समाहर्ता द्वारा भेजे गए अलग अलग रिपोर्ट में भी इन्हीं हकीकर्तों 
के बयान होगा कि जिससे निरपराध दोषी माना जाएगा ऐसा मेरा विश्वास है! 

४ समाहर्ता पर हमला होने से पहले मैंने लश्कर की मदद किन कारणों से 
नहीं लीं उस विषय में मैं मेरे गत दिनाक २२ और २४ के पत्र में बता चुका हूँ। मैं 
ने धैर्य से काम लिया मदद मागने में जल्दबाजी नहीं की उसे समर्थन देना या न देना 
जा विषय में तो सरकार ही अपनी विवेकबुद्धि से निश्चित कर सकते हैं। हो सकता 
है कि विलंब के सन्दर्भ में मेरी समझदारी पर किसी को शका हो किन्तु उस स्थिति 
मैं जो कदम मैने उठाया उस तरह किसी ने भी लिया होता या नहीं। फिर सरकार जो 
फट्ेश्य पूरा करना चाहती है उसके लिए मुझे जो तरीका उचित लगा वही तो मैंने 
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किया जिसके समध में मैं कृतनिश्चयी था। समाहर्ता पर जब हमला हुआ तथ उनके 
साथ कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी का नहीं होना तो कोतवाल की लापरवाहौँ 
और जानबूझ कर किए गए दुर्घ्यवहार का उदाहरण है। उसे मैंने तस्काल ही निलबित 
किया इस सम्रध में सरकार को मैंने रिपोर्ट भी किया है। 


५ समाहर्ता पर हुए हमले के बाद मैंने जो कदम उठाया उसके लिए मेरी 
प्रशसा होगी ऐसा मुझे लगता था। अन्य कोई भी श्रेष्ठ न्यायाधीश भी मैंने जो कदम 
उठाया उससे अधिक कुछ करने में समर्थ नहीं ही होता। सभी हकीकतों पर ध्यान 
देंगे तो यह बात समझ में आ जाएगी। मैं यहा याद दिलाता हूँ कि लोगों को बियेर 
दिया गया षडयत्न तोड़ दिया गया और कर वसूली अत्यधिक शात और सरल तरीके 
से बिना किसी भी जानहानि के सम्पन्न की गई थौ। यह उपद्रय या विद्रोष्ट शुरू होने 
के मात्र तीन ही दिन में पूरी की जा सकी है। मैं इन तथ्यों से विपरीत अत्यन्त संवोष 
और गर्व के साथ कहँगा कि लोकसेवा निभाते हुए मैंने सभी प्रतिकूलताओं के बीच मेरे 
पद को गौरवान्वित करनेवाले उस्साह और शक्ति के साथ कर्राष्य निभाया है। सभवतः 
यह मुझे सफलता का ताज पहनायेगा या महीं यह विचार मैंने नहीं किया है। खैंर किर 
भी में सरकार की निष्कपट कृपा अथवा अनुग्रह को शिरोधार्य करता हूँ। 


६ मैं यह लिखते समय अत्यन्त उत्तेजना का अनुभव करता हूँ और आशा 
करता हूँ कि मुझे मेरी इस भावना से पूरी सहानुभूति का लाम मिलेगा जब मैरा 
सार्वजनिक चरित्र प्रतिष्ठा और नौकरी के भविष्य पर असर पडनेवाला है। 


भागलपुर आपका आशज्ञाकारी 
रात्रि साबे आठ जे सेनफर्स 
३१ अक्टूबर १८११ न्यायाधीश 


१ च॑ १८ न्यायाधीश भागप्तपुर का सरफार को पत्र 
५-११ १८११ 
(सारांश) 
मेरे बचाव में मुझे अब अत्यन्त जरूरी लगता है कि मेरी समझ से अब 
समाहर्ता के प्रति किसी भी प्रकार की नर्मी बरतना निरर्थक है। जिसने मेरे प्रति और 
खास कर सरकार को भेजे रिपोर्ट में अत्यन्त घटिया अभिप्राय दर्शाया है। ऐसा उसने 
मेरे साथ किये पत्राचार में भी किया। (शायद मैं यह बात पहले फहता किन्तु मैंने 
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कागज़ पर कुछ भी लाना उचित नहीं माना क्यों कि जब तक ऐसा करना अनिवार्य न 
हो जाए तब तक अनुचित समझ कर टालता ही रहा। किन्तु मुझे लगता है ऐसा करना 
उचित था । पहले समाहर्ता ने अपने दि २१ के पत्र में सरकार को बताया है कि 
वे कर वसूल करने गए टब उन पर हमला हुआ। वे सच्चाइ छिपा रहे हैं। दूसरा मुझे 
यह मानने का भी पर्याप्त कारण मिला है कि (ऐसा ही अभिप्राय एक स्थानीय गृहस्थ 
का है) यदि उन्होंने भीड़ को कोड़े मार कर उत्तेजित न किया होता तो उन पर हमला 
न हुआ होता। यद्यपि मुझे इस तथ्य में गहरे उतरना अत्यधिक एकागी होना लगता है। 
मुझे विश्वास है कि सरकार इस यार की जेल डिलिवरी के समय इस विषय में जाच 
करने हेतु सर्किट के किसी जज को भेजेगी। तव सरकार को निष्पक्ष बयान मिलने कै 
बाद कोई सदेह नहीं रहेगा। 


१ च १९ पूर्व न्यायाधीश और न्यायाधीश फो सरकार का पत्र 


१२-११-१८११ 
जै सेनफोर्ड एस्क 
पूर्व न्यायाधीश और न्यायाधीश 
भागलपुर 

मुझे मान्यवर याइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल की ओर से आपका गत दिनाक 
३१ और ५ के पत्रों के मिलने की सूचना देने की सूचना मिली है। साथ ही समाहर्ता 
पर हुए हमले के लिए पकड़े गए व्यक्ति जिसने मि यूविंग की बग्गी रोकी थी और 
जिसका कबूलात नामा आपके पत्र में उल्लिखित है उसकी जाँच करने की आपकी 
सूचना स्वीकृत हुई है। 

२ आपने बताया हैं कि कर वसूली करने हेतु जाते समय समाहर्ता पर 
हमला हुआ है इसमें समाहर्ता ने तथ्य छिपाया हैं। इसमें मुझे भी मताया गया है 
कि हमला उनके कर वसूली के कारण नहीं हुआ है। उस समय वे स्वाभाविक 
रूप से ही उस ड्यूटी पर थे। अत समाहर्ता का यह बयान सच लगता है। फिर आप 
यह भी जानते ही होंगे कि समाएर्ता का मात्र यह भी कहना नहीं था कि उनपर यह 
हमला कर दसूली के कारण ही हुआ। मान्यवर ऐसा मानते हैं कि आप दिए हुए बयान 
से कथन की त्रुटियाँ पकड़ कर बचने का मार्ग खोज रहे हैं। यह बयान अत्यधिक 


शीज्ता में और अतिशीघ्र भेजने की होड़ में शायद ब्रुटिपूर्ण या थोड़ा सत्य से कुछ परे 
लगा होगा। 
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३ आपने जो स्पष्टीकरण भेजा है उसके सबध में सरकार का अतिम निर्णय 
अब याद में बताया जाएगा। 


आपका अन्नाकारौ 
काउन्सिल कक्ष एन बी एड मोन्स्टन 
१२ नवम्बर १८११ सरकार के मुख्य सचिव 


१ च्‌ २० कार्यवाहक न्यायाधीश भागलपुर का शरकार को पत्र 


६-११-१८११ 
(साराश) 

२ मुझे आशा है कि मेरा विनम्र अभिप्राय जो मैं भेज रहा हूँ, उसे केवल मेरी 
धारणा नहीं मानेंगे। अर्थात्‌ समाहर्ता पर हमला न्यायाधीश के किसी कदम के संदर्भ 
में या फिर मकान कर की वसूली के कारण नहीं था। वह समग्र रूप से अनहोनी घटना 
के समान था। मेरा तो यह भी अभिप्राय है कि उसे एक भीड़ का कृत्य नहीं माना जा 
सकता अपितु कुछ निम्न जाति के लोगों का नशे की हालत में किया वया कृत्य था। 

३. इसके आधार रूप न्यायाधीश को मैंने जो रिपोर्ट भेजी थी उसकी 
प्रतिलिपि भेज रहा हूँ, जिसमें किसी एक व्यक्ति ने मेरा घोड़ा रोक रखा था उसका 
ही उल्लेख है किन्तु इससे वहाँ जो अपमानजनक स्थिति बनी थी उसका विस्तृत 
चित्र अवश्य पिल सकेगा। 

आपका आज्ञाकारी 
यूविंग कार्यकारी म्यायापीश 


१ च २० (९) जे यूविंग का न्यायाधीश भागलपुर फो पत्र 


२२-१० १८११ 


जे सेनफर्ड एस्क 
न्यायाधीश भागलपुर 

महोदय 

फज़ल अली की जिस स्थिति में गिरफ्तारी की गई थी उसे मैं आपको 
लिखित बताना जरूरी समझता हूँ। यधपि मौखिक रूप से मैं बता चुका हूं। 

कल शाम यैं जब मि क्रे क्राफ्ट के साथ मेरी यगी में जा रहा था तय मैंमे हिल 
हाउस के मीचे कई हजार लोगों को सादे वेश में भीड़ में इकट्ठा होते देखा । हमे वहाँ 


कप 
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से बेरोक निकल गए | वापस लौटते समय पागल और शराब पीया हुआ लगनेवाला 
एक मनुष्य घोड़े पर चढ़ आया। किन्तु वह थोड़ा चूक गया। बम्गी की शाफ्ट पर चढ़ 
गया और फिर बग्गी के पायदान को खींच कर उठते हुए गिर पड़ा। साईस ने मेरे कहने 
सै उसे पकड़ लिया। मि क्रे क्राफ्ट बाहर कूद पडे और उस मनुष्य का हाथ पीछे बाघ 
दिया। हम इस में व्यस्त थे तव बडी भीड़ हमारे आस पास जमा हो गई लेकिन उसने 
हमें रोका नहीं। कुछ देर बाद कुछ पीकर आए लोग बकवास करने लगे और उसे 
छोड़ने के लिए कहने लगे। सर फ्रे हेमिल्टन (अपने वाहनमे) वहाँ आ पहुधे और 
उसमें से उत्तर कर अपने घोड़े से मारे आसपास एकत्र लोगों को बिखेरने लगे। उसके 
बाद मि. हेमिल्टन सवार होकर शहर के पश्चिम की ओर जाने के लिए निकल गए। 
फिर भीड़ का ध्यान उनकी ओर ही एहा। इधर मैं मेरे लोगों के साथ कैदी को 
कोतवाली ले जा रहा था। उसे अकेला छोड़ना उचित न था। 


जि भागलपुर आपका आश्ञाकारी 
फौजदारी अदालत जे यूविंग 
२२ अक्टूबर १८११ (नकल) सहायक 


१ च २० (दी) कार्यकारी न्यायाधीश के पत्र पर सरकार का निर्णय 


१९-११-१८११ 
टिप्पणी 
बोर्ड ऐसा मानता है कि भागलपुर में उपद्रव की घटना के लिए जाच के आदेश 


दिए जा चुके हैं तव आपके उक्त पत्र के सदर्म में अभी कोई अन्य आदेश जरूरी नहीं 
लाता। 


१ च २१ न्यायाधीश भागलपुर को सरकार का पत्र 
१९-११-१८११ 
प्रस्ताव : (समाहर्ता तथा कार्यकारी न्यायाधीश जे यूपिंग के आरोप और 
प्रश्यारोप रूपी देर सारे पत्र प्यवहार को ध्यान में रखने के याद) 
गवर्नर जनरल इन काउन्सिल मि सेनफर्ड चाहें तो भागलपुर के न्‍्यायाघीश 
और न्यायाधौश के पद का चार्ज वे सस्पेन्ड हुए उस दिन से सम्हाल लें ऐसा बताते 
हुए आनन्द का अनुभव कर रहे हैं। यद्यवि उस पद पर उन्हें स्थायी तौर पर फिर से 
रखने के लिए निर्णय लेने के सबध में अधिकार सरकार के पास अगाधित रहेगा। 


१३० भारतीय परम्पयामे असहयोग 


यह भी आदेश है कि उपर्युक्त प्रस्ताव की बातें मि यूविंग तथा समाहर्ता 
भागलपुर को बताएँ। यह भी आदेश है कि सचिव न्यायाधीश और न्यायाघौश 
भागलपुर को निम्मानुसार पत्र लिखें। 


१ च २१ (अ) न्यायाधीश भागलपुर को सरकार का पत्र 


१९-११ १८११ 
जे सेनफोड एस्फ 
न्यायाधीश तथा न्यायाधीश 
भागलपुर 


महोदय 


सरकार को समाहर्ता भागलपुर की ओर से उन्हें कार्यवाहक न्यायाधीश की 
ओर से प्राप्त समाहर्ता के एक खलासी गोपालदास के सामने आरोप में हुई जाब की 
अनुवादित नकल मिलते ही जिस प्रकरण में मकानकर वसूल करते समय किसी 
लश्करी साहू की सम्पत्ति जप्ती में लेने और इसके लिए उम्ती द्वारा कर वसूल करने 
की कार्यवाही और साक्षी जैसी वातों में मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा गया 
है कि समाहर्ता को अपने नौकर की ओर से जो कुछ अन्याय सबधी ऊपर फोर्ट में 
विनियम प्रक्रिया का मुद्दा उठाया गया है. उस सबंध में न्यायिक कार्यवाही करेंगे। 


दूसरे मुद्दे पर बताना है कि कार्यवाहक न्यायाधीश ने समाहर्ता ने मकान कर 

वसूल करने में शीघ्रता का कार्य करने का आथ्षेप करने या कृत्य किया है। यह मलत 

और आपत्तिजनक है। इस प्रकार की जाच करना उनके पद के कार्य क्षेत्र से बाहर का 

कार्य माना जाएगा। इससे तो नगर में जो कुछ भी उपद्रव दबा दिया गया है उसे पुनः 
अवस्तर प्राप्त हो जाएगा। 

आपका आज्ञावारी 

फाउन्सिल कक्ष एन वी एडमोन्स्टन 

१९ मवबर १८११ सरकार के मुख्य सचिव 
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१ ध॑ २२ समाहर्ता भागलपुर फा सरकार को पत्र 


२३ १२-१८११ 
जी डोझस्वेल एस्क 
सरकार के सचिव 
फोर्ट विलियम 


महोदय 


मं आपको गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को यह बताने की प्रार्थना करता हूँ 
कि मकानकर वसूली करते समय मुझे किसी भी प्रकार का विरोध या अवरोध नहीं 
हुआ। 


भागलपुर समाहर्ता ऑफिस आपका आशज्ञाकारी 
२३ डिसम्यर १८११ एफ हेमिल्टन 
सोमवार सायकाल ६-०० समाहर्ता 


१ च २३ समाहर्ता भागलपुर की सरकार का पत्र 
१९-१-१८१२ 
समाहर्ता भागलपुर 
महोदय 


मुझे गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की ओर से आपके गत दिनाक २३ के पत्र 
की प्राप्ति की सूचना देने के लिए कहा गया है। 
भागलपुर में शाति स्थापित होने की जानकारी के साथ गवर्नर जनरल इन 
काउन्सिल का फरमान है कि मकान कर विषयक इसके बाद की रिपोर्ट बोर्ड ऑफ 
रेकन्यू के माध्यम से भेजते रहेंगे। 
आपका आज्ञाकारी 
कारन्सिल कक्ष जी डोड्स्वेल 
१० जनवरी १८११ सरकार के सचिव 


१३२ भारतीय परम्परामें असहयोग 
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१ च २४ भागलपुर के समाहर्ता का सरकार को पत्र 


१९-२-१८१२ 
जी डोड्स्वेल 
सरकार के सचिव 
न्यायतत्र विभाग 
फ्रीर्ट विलियम 
महोदय 


मुझे पता चला है कि न्यायाधीश भागलपुर ने उनके दिनाक ५ नवम्बर के पत्र 
में सरकार को ऐसा बताया है कि ता २१ अक्टूबर की शाम को मैंने भीड़ पर कोड़े 
बरसा कर उप्तेजित किया। उन्होंने ऐसा सीधा आश्षेप किया है। 

२ इस बात फी सच्चाई मेरी भागलपुर में उपस्थिति या अनुपस्थिति से सिद्ध 
अथवा प्रभावित नहीं होती और शायद यह हकीकत सिद्ध हो कि मैं किसी व्यक्ति को 
दगा या अनाचार करने से रोकता हूँ लेकिन फिसी भी स्थिति में न्यायाधीश के पद को 
नीधा दिखाने क लिए तो कभी नहीं। पिछले चार पाच दिन से लोगों की भीड़ एकत्रित 
होती रही इस कारण मैंने ऐसा किया। इससे इस विषय में मैं दृतापूर्वक इन्कार के 
साथ प्रार्थना करता हूँ कि इस मुद्दे पर पूरी जाँच होनी चाहिए। यही प्रार्थना है. कि 
उपद्रवी भीड़ के स्थान पर दूसरा कोई प्रमाण हो। इसमें किसका हित सिद्ध हो रहा है 
जिससे मुझे दोषी पुरवार किया जा रहा है। फिर न्यायाधीश स्वय तो वहाँ थे नहीं। 

३ उन लोगों ने मेरी हस्या की होती तो और मुद्दा हो सकता था किन्तु यहाँ 
इस जांच में तो सरकार की साख का मुष्ठा महत्त्वपूर्ण है। भीड़ कर का विरोध करने 
के लिए एकत्रित हुई थी जो कुछ दिनों से वसूल किया जा रहा था। अर्थात्‌ २१ 
अक्टूबर से पूर्व ही कुछ स्थानों पर शराब मिठाई पडे पुरोह्तितों पुजारी और इधर 
उधर ईंटों का ढेर दिख रहा था। इस समय मैं सर्किट न्यायाधीश के निम्मलिखित मुद्दे 
पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मि यूविंग ने बगी फी लगाम पकड़ ली और 
आगे जाने से रोका तय ही कया आक्रमण शुरू नहीं हुआ था ? क्या उनके साथ बैठे 
सज्जन पर हमला नहीं किया गया ? 

४ भेरा निवेदन है कि न्यायाधीश को बुलाकर पूछा जाए के लोग भीड न करें 
इस हेतु रोकधाम के उपाय के रूप में उन्होंने क्या कदम उठाया था ? हमले के पहले 
घार पांच दिन में लोगों की भीड को विखेरने के लिए उन्होंने क्या किया था ? उसके 
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बाद १९ अक्टूबर के पत्र के संदर्भ में उन्होंने क्या आदेश दिए जिससे मुझे मेरा कर्तव्य 
पूरा करने में मदद मिले ? 

५ अब जय मैं अभी भागलपुर में उपस्थित नहीं रह सकता हू और मेरी 
अनुपस्थिति में सर्किट न्यायाधीश जाच के लिए जा रहे हैं तव मेरी आपसे प्रार्थना है 
कि यदि उन्हें इस मामले में कोई सूचना जरूरी है तो वे मेजर फ्रेन्कलीन या लिटल 
ज्हॉन से सम्पर्क करें। वे लोग इस विषय में मेरे जितना ही जानते हैं. जिसके लिए मैंने 
उन्‍हें कभी पूछा भौ नहीं। 

६ पिछले दर्गो की अत्यन्त ही सूक्ष्म जाच हो यह मैं उत्सुकता पूर्वक चाहता 
रा हू और मैं अभी भी आशा करता हूँ कि ऐसा होगा ही। और सरकार मुझे ऐसी 
ह्रक्‍्ल की जानकारी देने की कृपा करती तो मैं किसी भी तरह भागलपुर छोड़ता ही 
नहीं। 

७ आज अब जो जाघध प्रक्रिया चल रही है उसका सामान्य मुद्दा मेरे ऊपर 
हमला है। अत यार यार कहना चाहता हूँ कि यह वात गौण है। पहली मूल बात और 
ही थी लेकिन मेरा विलाप तो यही है कि गौण बात में उलझे बिना मूल मुद्दा जो हो 


पुक़े दो का है उसे भूलना नहीं चाहिए। 
कोलकता आपका आनज्नाकारी 


७ फरवरी १८१२ एफ हेमिल्टन समाहर्ता 


१ च २५ सर्किट जज का सरकार को प्र 
१८-२-१८१२ 
आदेश दिया जाता हैं कि सचिव भागलपुर में मुर्शिदाबाद विभाग के सर्किट के 
छूसरे न्यायाधीश को निम्नानुसार पत्र भेजे। 
भागलपुर में मुर्शिदावाद विभाग के सर्किट के दूसरे न्यायाधीश को 
महोदय 


भागलपुर के समाहर्ता के पत्र की नकल आपको भेजने के साथ ही मुझे 
आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि मान्यवर गवर्नर जनरल इन 
जरन्सिल चाहते है कि समाहतनि जिस स्थिति का वर्णन किया है उसके प्रति आप 
पथ ध्यान दे उनके स्थान पर आपके पास आवेदन लेकर जो प्रतिनिधि समूह आते 


१३४ भारतीय परम्परामें असह्योग 
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हैं उनके साध भागलपुर में अभी हुए दरों में जाच की जो प्रक्रिया चल रही है उसको 
अनुकूल रहकर व्यवहार करे। 


आपका आन्नाकारी 

काउन्सिल कक्ष जी डोड्स्वेल 
१८ फरवरी १८१२ सरकारश्नी के सचिव 
न्यायिक विभाग 


आदेश है कि इस पत्र की प्रतिलिपि भागलपुर के समाहर्ता को जानकारी हेतु 
भेजी जाए। 
१ च २६ सरकिट के दूसऐ न्यायाधीश का प्वरकार को पत्र 
७-३-१८१२ 
साराश 
३ विनिमय १५ १८१० के तहत करवसूली के कार्य में यहा के मकानकर के 
तहसीलदार ने नियमों की अनदेखी की है। उसे सम्भवत इस सम्बन्ध में शपथ नहीं 
दी गई है। उसने अपने अधिकार का दुरापयोग किया है। मकानों की स्थानीय मर्यादा 
लोगों की पात्रता अथवा मूल्यमापन के विषय में किसी भी प्रकार का तारतम्य न करते 
हुए उसने अत्यन्त पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया है। जाघ करते समय सयोगवश सामने 
आई कुछ घटनाओं के आधार पर मेरा यह अभिप्राय मना है. परन्तु जिस विषय पर 
मुझे अहवाल तैयार करना है उसके साथ इसका सम्बन्ध म होने के कारण मैंने उस 
ओर बहुत ध्यान नहीं दिया। न तो मैं समाहर्ता को कोई दोष देता हूं। मैं इसका उप्लेख 
भी नहीं करूगा। यह तो स्थान पर प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं था अत इस प्रकार की 
सेवाओं में उसके जैसे उच पदस्थ लोगों के सम्बन्ध में होता ही है उसके अनुसप 
स्थानीय लोगों ने उसके साथ छल़ किया। उसकी जानकारी में भी म होनेवाली अनि्ट 
बातें वहा हुई होंगी। मुझे इतना ही कहना है कि अगर कोई अनिष्ट बात हुई भी होगी 
तो वह इन दर्गों के मूल कारणों में से एक होगी और महत्वपूर्ण भी होगी। और मेरे 
दायित्व का जो स्वरूप है उसके तह यह कितना ही दुःखदायक होगा णो भी मैं 
उसकी अनदेखी नहीं करूंगा। 
४ सभी प्रकार के लोग जिस विषय में अत्यन्त अरान्तुष्ट हैं ऐसे विषय को 
सरकार भी सन्सुष्ट हो और लोगों की भी सहिष्णुता की सीमा में रहे उस प्रकार से 
कार्य करना जरा भी सरल महीं है। न्यायाधीश और समाहर्ता दोनों के लिये यह 
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कठिन भयावह और प्रेषपूर्ण स्थिति निर्माण करता है। समाहर्ता को इसलिए कि मकान 
कर की वसूली में जिसे नियुक्त किया जाता है उसे अनुमान दुर्व्यवहार और कपट के 
लिए इतना व्यापक और निर्वन्ध क्षेत्र मिलता है. कि उसे पैसे के मामले में किसी भी 
प्रकार के कृत्रिम उपायों से सामान्य प्रसर्णों में भी प्रामाणिक और विश्वासयोग्य बनाया 
नहीं जाता है और फिर भी वह उन पर भर भरोसा करने के लिए विवश होता है। 
न्यायाधीश को इसलिए कि सरकार की इच्छा के विरुद्ध प्रतिकार और विरोध के 
परिणामों को अन्यथा करने का उसके पास वास्तव में कोई साधन या उपाय नहीं होता 
है| पुलीस की सहायता अथवा स्थानीय दलों की अधिक प्रभावी मदद लेने की बात 
करना सरल है। परन्तु यह समझना चाहिये कि पुलिस अधिकारी अथवा सेना के 
सिपाही भी अन्य लोगों के समान ही मकानकर के भोग बने हुए होते हैं। कम से कम 
च्नके परिवारजन तो ग्रस्त होते ही हैं और इस कारण से पुलिस के द्वदयमें भी इस 
कर्यवाही के प्रति द्वेष की भावना होती है। न्यायाधीश को आपात्कालीन सकट के 
समय इन्हीं पुलीस अधिकारियों के निश्चित एव दमदार सहारे पर निर्भर रहना होता है। 
६ गत २१ अक्टूबर की शाम को सर फ्रैडरिक हैमिल्टन के साथ भीड ने 
निश्िित ही कठोर व्यवहार किया होगा। उनको लगा होगा कि श्री यूविंग भयावह सकट 
में पद गए हैं इसलिए उनको बचाने के उद्देश्य से वे गुस्से से बेकाबू भीड के बीच 
अकेले ही घुस गये होंगे और उन्होंने भीड के प्रति आक्रमक व्यवहार भी किया होगा 
उसके लिये दे प्रशसा के पात्र हैं फिर भी उनका यह कार्य विवेकबुद्धि नहीं अपितु 
जल्दबाजी ही मानी जाएगी। क्‍यों कि ये सुरक्षित बच निकलने की अपेक्षा कैसे कर 
सकते थे ? यदि चार से पाच हजार अग्रेज लोगों की भीड को भी बिखरने के लिए वे 
शध में केवल चाुक लेकर घुस जाते तो वे जीवित नहीं रह पाते। उत्तेजना के वश 
हुए लोगों का व्यवहार पूरे विश्व में एक जैसा ही होता है। और जहा तक सर हैमिल्टन 
रुप में सरकार के अपमान का सवाल है इस देश के लोगों को जितना मैं जानता 
है; उनमें सम्यता और सुसस्कृतता है ही नहीं। जिसे वे अत्याचार पूर्ण और कृत्रिम 
मानते हैं उस स्थिति में जब ये भयभीत और आतकित हुए हैं तब वे विधारपूर्वक फुछ 
करेंगे यह तो सम्भद ही नहीं है। 


जिला पूर्णिया आपका आशज्ञाकारी 
७ मार्च १८१२ डबल्यू, टी स्मिथ 
सर्किट के दूसरे न्यायाधीश 


मु्शिदाबाद विभाग 
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१ च २७ न्यायाधीश भागलपुर को सरफार का पत्र 


१८-४-१८१२ 
आदेश है कि सचिव न्यायाधीश भागलपुर को निम्नानुसार पत्र लिखे। 
न्यायाधीश भागलपुर 

महोदय 

मुख्य सधिव के गत दिनाक १२ नवम्बर के पत्र के अनुसार सर्किट के 
न्यायाधीश समाह्र्ता पर हुए एमले से सम्बन्धित परिस्थिति की जाय करे ऐसी सूचना 
मिलेगी। जिसने मि यूविंग की यगी रोकी थी और जिसका स्वीकृतिनामा आने की 
बात आपके पत्र में भी बताई गई है उसकी प्राप्ति की सूचना दी जा रही है और वह 
अब मान्यवर के समक्ष प्रस्तुत होगी। 

२ सर्किट के जिस न्यायाधीश ने उन्होंने की हुई कार्यवाही की नकल सरकार 
को प्रस्तुत की है वे सरकार के समक्ष आ रहे हैं और पूरा शोरशराया एक व्यक्ति द्वारा 
दगल ऊा प्रयास करने के साथ ही शुरू हुआ जिसने नशेकी स्थिति में मि यूविंग की 
बगी रोकी थी। समाहर्ता भीड़ में घुस गये और अपनी गाडी से उतर कर उन्होंने लोगों 
को हटाने का प्रयास किया। गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को अब कोई सन्देह नहीं 
कि जो प्रमाण मिले हैं उनके आधार पर स्पष्ट है कि सर फ़ैडरिक उनके उद्देश्य के लिए 
किए गए प्रयास में अपने कोड़े से कितनों को भार यैठे। 

३ इस प्रकार उपर्युक्त घटना (झगड़े का) मूल कारण है और जो उत्तेजना या 
धाधल हुई इस विषय में समाहर्ता की कार्यवाही के सदर्भ में गवर्नर जनरल इन 
काउन्सिल मानते हैं कि सर एफ हेमिल्टन द्वारा मि यूविंग की मदद के लिए जो कुछ 
किया गया वह जरूरी और प्रशसा के पात्र था। यद्यपि उन्होंने कोड़े का उपयोग किया 
वह विवेक समत नहीं था कुछ आपत्चिजनक ही था। 

४ ऊपरि वर्णित आंदोलन के सब में समाहर्ता के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का 
तात्पर्य कया है यह जानना जरूरी है। उसमें मताया गया है कि कर लागू फरने के लिए 
जाते ही उन पर गम्भीर हमला हुआ था। जब कि सर्किट के न्यायाधीश की रिपोर्ट के 
अनुसार समाहर्ता को जो घोट लगी वह सच पूछा जाए तो उनकी झ्यूटी करते समय 
नहीं लगी। यधपि वह कर के विरोध में एकत्रित लोगों की ही करतूत थी। इससे घटना 
को वे मि यूविंग की सहायता करने के लिए गए उस समय घटी है ऐसा मानना 
चाहिए। अत इस मुद्दे पर सरकार ने जो आदेश दिया है उसेमें सुधार करने फी 


ई 
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आवश्यकता है जिसका सदर्भ मुख्य सचिव के दिनाक १२ नवम्बर के पत्र में दिया 
हुआ है। 

५ अतः मान्यवर काउन्सिल मानते हैं और बताते हैं कि एक लोक अधिकारी 
के लिए यह जरूरी था कि उन्हें प्राप्त पूर्वोक्त पत्र के बारे में समाहर्ता पूछ लेते कि 
इस प्रकार के पत्र का कितना औचित्य है । जिसे समवत भेजने से पूर्व न किया जा 
सके तो बाद में भी पूछा ही जा सकता है। अत आ हा आपको दिये स्पष्टीकरण 
की बातों के आधार पर कुछ पक्का बयान कर सकते ७। 


आपका आश्ञाकारी 
काउन्सिल कश्ष जी रोड्स्वेल 
१८ अप्रैल १८१२ सरकार के सचिव 
न्याय तत्र विभाग 


ऊरपर्युक्त पत्र की नकल न्यायाधीश भागलपुर को दें और यह भी बताएँ कि 
अप जिले में जो आदोलन या अशाति हुई उसके सबध में सरकार के अतिम आदेश 
समाहर्ता भागलपुर को जानकारी के लिए भेज दें। 


४ नीति से पलायन की पद्धति 


२१ जी डॉड्स्वेल पूर्व सीनि मेम्वर बोर्ड ऑफ़ रेवस्यूका सरकार के 
मुख्य सचधिष एन यी एस्म्रॉन्स्टोन को पत्र 


(साराश) 
१८-१० १८१९ 

११ मकान कर निश्चित करने के कार्य में अच्छी प्रगति हुई है. इससे लगता 
है कि बगाल बिहार और उड़ीसा में अल्प समय में ही कार्य पूरा हो सकेगा। 

१२ पूर्वानुभव से ऐसा लगता है कि कोलकता और आसपास के उपनारों के 
अलावा अन्य स्थानों पर कर सरकार का उद्देश्य नहीं हो सकता। अन्य स्थानों में 
(विशेष रूप से शहरों में) मैंने जो कुछ सुना है उससे मैं मानता हूँ कि कर के बारे 
में तीव्र रोष प्रवर्तमान है। अत यह रोष थमने तक यह वर्ष यीत जाने देना ही 
चाहिए। 

१३ यदि इस विषय में यह दृष्टिकोण सही मानकर चलें तो २ से ३ लाख 
फुपये (मेरे अभिप्राय में कर की रकम उससे अधिक नहीं होगी) छोड़ देमा मगर के 
लोगों के बहुत विशाल समुदाय की भावना को शात करने के आगे नगप्य है। महीं तो 
इससे लोग निकट आकर सरकार के विरुद्ध सगठित होंगे। 

१४ फिर भी कर से होनेवाली आय अभी भी अगर सरकार का उद्देश्य है. हो 
विनियम १ १८११ की धारा १२ से लोगों के अनेक वर्गों को जो परवाना दिया जाता 
है उसके लिए कर लगाया जा सकता है ऐसा मेरा सुझाव है। यह कर तो थ्यापार में 
जुड़ने वाले लोगों के कारण संख्या में कमी आएगी इससे पुलिस सुधार में अवरोध नहीं 
होगा उल्टे सहायता होगी क्यों कि अवरोध के स्थान पर मदद मिलेगी कि जिन की 
जांच के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती है. उन व्यापारियों की संख्या फम होगी। 
और यदि इस विमियम ये व्यवस्था पश्चिमी प्रांहों में भी लागू की जाए जो इसके 
बाद का कदम होगा तो जो यसूली होगी वह मकान कर से भी अधिक ही होगी। 


जि 
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१५ यदि यह सूचना उचित लगती है तो उस पर अवश्य विचार कर लें कि 
कोलकता और उसके उपनगरों में मकान कर चालू रखें या नहीं जहाँ कर के प्रति अभी 
तो आपत्ति नहीं दिखाई देती। 


२ २ मुख्य सचिव का योर्ड ऑफ रेवन्यू के कार्यवाहक प्रमुख आए रौफ और 
सदस्यों को पत्र 


२२-१०-१८११ 
(साराश) 

५ इस अनुच्छेद में जो कहा गया है उस पर और इस सदर्भ में अन्य सभी 
स्थितियों पर विचार करते हुए वाइस प्रेसीरेन्ट इन काउन्सिल विनियम १५ 
१८१० की व्यवस्था से मकान पर कर लागू करने का उपाय रोक देने के लिए तैयार 
हुए हैं और इस सदर्भ में वे सूचना देने के लिए भी सहमत हुए हैं कि प्रथम तो जहाँ 
भी मकान कर का काम पूरा नहीं हुआ है वहाँ इसे रोक दें। जहा भी यह कर लागू हो 
चुका है उसे रोक दें और अपवादस्वरूप जहां भी इस कर के विरोध में हो-हलला हुआ 
हैं वहाँ मान्यवर फी इच्छा है कि इसे रोकने की पुष्टि के लिए आप आवश्यक आदेश 
प्रकाशित करें जिसमें समाहर्ता अथवा जिसे यह आदेश दिया गया है उस से रिपोर्ट 
मगाए और वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल को भेज दें जो कर रोक देने विषयक 
अतिम आदेश देंगे। यदि कहीं खुला विरोध नहीं हो रहा लगता है तो मानें कि वहाँ कर 
की आशिक अथवा पूरी वसूली करनी है। डॉड्स्वेल ने बताए अनेक कारणों से यह 
आदेश कोलकता और उसके उपनगरों में लागू करने का इरादा नहीं है। 

एन मी एड मॉन्स्टोन 
२२ अक्टूबर १८११ मुख्य सचिव 


२ ३ फरुख़ाबाद के योर्ड ऑफ कमिश्नर को मुख्य सचिव का पत्र 
२२-१०-१८११ 
बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स 
सज्जनों 
अति आदरणीय वाइस प्रेसिडन्ट इन काउन्सिल ने विनियम १५ १८१० के 


सेहत लगाए गए मकान कर के विषय में उसे शीघ्र निरस्त करने के लिए स्वीकृति दी 
है। इससे योर्ड ऑफ रेवन्यू को निर्देश है कि कर निर्धारण की प्रक्रिया जहाँ पूरी नहीं 


बृ४० भारतौय परम्परा असहयोग 


हुई है वह्य॑ उसे स्थगित कर दें और कर वसूली का काम जहां चालू हो गया है वहीं 
रोक दें परन्तु जहाँ कर लागू होने के प्रति स्पष्ट विरोध या अशान्ति हुई है वहां आदेश 
मिलने तक की अपधि के लिए घालू रखें। 

२ साथ ही वाइस प्रेसिडन्ट इन काउइन्सल की इच्छा है कि आप बनारस के 
समाहर्ता को आवश्यक सूचनाओं के साथ इस सदर्म की पुष्टि करने और उसके जो 
परिणाम होते हैं उन्हें वाइस प्रेसिडेन्ट इव काउन्सिल की जानकारी ऐसु भेजने के लिए 
लिखें। बनारस सहिल्त बगाल बिहार और उड़ीसा के समाहतां को यह अमिप्राय 
मिलने के बाद ही कर स्थगित करने के विषय में आदेश दिया जा सकेगा। कोई विरोध 
नहीं दिखाई देता है तो फर आशिक अथवा पूरा वसूल करना चालू रखें। 

आपका आज्ञाकारी 

फोर्ट विलियम जी डॉर्स्वेल 
२२ अक्टूयर १८११ सरकार के भ्विव 
महसूल विभाग 


२ ४ योर्ड ऑफ रैवन्यू को सरकार का पत्र 


३-१२ १८११ 
आदेश है कि सचिव बोर्ड ऑफ रेवन्यू को निम्नानुसार पत्र भेजे। 
बोर्ड ऑफ रेवन्यू 

सज्जनों 

मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को सूचना प्राप्त हुई है कि समाहर्ता 
भागलपुर को इस आशय का आदेश भेजा गया है कि जिले में मकान कर फी वसूली 
रोक दें। 

२ दिनाक २२ अक्टूबर के सरकारी आदेश में बताया गया है कि इस 
अनुच्छेद में बताई गई जानकारी और नगर में प्रवर्तमान स्थिति का विधार कर वाइस 
प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल विनियम १५ १८१० के तहत निश्चित किए गए मकान कर 
को शीघरापूर्वक निरस्त करने के लिए राजी हो गए हैं। अत सूचना दी जाती है कि 
कर निर्धारण का यार्य जहाँ चल रहा है वहाँ रोक दें और करवसूली हो रही है यहाँ 
वसूली रोक दें। फिर भी जहाँ भी आदेश मिलने तक कर के विरोध में कोलाघल कथा 
विरोध हुआ है यहाँ दसूली चालू रखें। 

३ गत २६ अक्टूबर को सरकार फी ओर से आपको बताया गया है कि 
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भागलपुर में इस कर के विरोध में हगामा हुआ और समाहर्ता को अपमानित करनेवाली 
घटना घटी है। 

४ इसके बाद के मुद्दों से सबधित जानकारी कर निरस्त करने का आदेश 
मिलने से पहले ही मिल गई होगी जिसमें सूचित अपवाद सहित जानकारी सपिव 
कार्यालय से भेजी गई होगी। सहज निष्कर्ष यह है कि समाहर्ता भागलपुर को आदेश 
नहीं भेजा जाना चाहिए था। या फिर उनके द्वारा आपको शीघ्र बताया जाना घाहिए था 
कि उनके कार्यक्षेत्र के जिले में वह लागू नहीं करना है। 

५ उपर्युक्त त्रुटि के कारण बहुत उलझनपूर्ण स्थिति निर्माण हुई है। २२ 
अक्टूबर के आदेश में गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने ऐसे स्थानों में कर निरस्त 
करने के लिए बताया है जहाँ स्वच्छद विरोध के कारण आशान्ति पैदा हुई है। जब कि 
दूसरी ओर समाहर्ता के प्रचार पत्र के अनुसार कर वसूली स्थगित करने के बाद पुन 
पालू करना लोगों के मनमें सार्वजनिक रूप से अस्थिरता की छाप छोडेगा। लोगों को 
पूरी जानकारी नहीं होती है इसलिए सरकार और उसके अधीनस्थ अधिकारियों में 
अन्तर करने के लिए वे असमर्थ होते हैं। 

६ इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मान्यवर लो्डशीप इन काउन्सिल ने 
भागलपुर जिले में कर वसूली स्थगित करने के स्थान पर चालू रखना उचित माना है 

दिनाक २२ अक्टूबर के आदेश से उल्टा होगा। अतः गवर्नर जनरल इन 
करन्सिल की इच्छा है कि आप समाहर्ता भागलपुर को यता दें कि विनियम १५ 
१८१० तहत ही कर वसूल करना चालू रखें। 

७ उपर्युक्त परिस्थिति से पता चलता है कि भागलपुर के समाहर्ता ने सरकार 
के कर समाष्त करने के इरादे की लोगों को जानकारी दे दी है किन्तु यदि उपर्युक्त 
पूषना भागलपुर को भी हो सके इस प्रकार से तैयार की जाती तो भी काउन्सिल को 
लेता है कि समाहर्ता को कर स्थगित करनेवाली जानकारी प्रसारित करने की 
सादश्यकता नहीं थी। बताया गया है कि प्रथम तो जहाँ भी निर्धारण प्रक्रिया चालू 
ऐे वहाँ उसे रोक दें और जहाँ कर वसूल करना शुरू किया गया है वहाँ उल्लिखित 
अपवाद सहित वसूली रोक दें। 

८ इससे स्पष्ट है कि समाहर्ता ने निर्धारण या घसूली का कार्य स्थिति देखफर 
दिया है और सरकार का आशय सार्वजनिक विज्ञप्ति अथवा अधिसूचना के बिना 

सपष्ट हुआ है। यदि याद में इस विषय में पुनर्विधार या कोई सुधार करना उचित 
तम्ता है तो १५ १८१८ में अन्य फिल्मी निशितम जे साइज पो उाक्ाज कज जिया 


१४२ भारतीय परम्पसमें असह्योग 


जाएगा। फिर तो उसे सामान्य प्रक्रिया के द्वारा ही प्रस्थापित करना होगा। 

९ मुझे यह बताने की भी सूधना मिली है कि गवर्नर जनरल इन काउन्तिल 
को लगता है कि समाहर्ता को अधिसूचना जारी करने का अवसर कभी आ सकता है। 
अतः सरकार को लगता है कि अधिसूचना तैयार कराई जाए और अपने बोर्ड के द्वारा 
सरकार के समश्व अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाए। गवर्नर जनरल इन काउन्सिल 
की इच्छा हैं कि सरकार की यह भावना अपने अधीनस्थ समाहताँ को बताएँ। 


आपका आ्ञाकारी 

फोर्ट विलियम जी डोड्स्वेल 
३ दिसम्बर १८११ सरकार के सचिव 

महसूल विभाग 

२५ एस्वोकेट जनरल का सरकार को पत्र 

८-१-१८१२ 
जी शोड्स्वेल एस्क 
सरकार के सचिव 
राजस्व तथा म्यायतेंत्र विभाग 

महोदय 


मुझे २४ परगना के समाहर्ता मि थैंकरे को आवेदन देना पडा था जिसमें 
कोलकता के मोफ्यूसिल में मान्यवर के जो यूरोपीय प्रजाजन रहते हैं. जिन्होंने पिनियम 
१५ १८१० के तहत निर्धारित मकान कर न भरने के कारण छन का सामान जम्त 
करने विषयक मेरा अधिकार जानने के लिए मैंने निवेदन किया है। 

२ णब हिल मेजेस्टी के प्रणाजनों को पूरे हिन्दुस्तान में सिविल अथवा 
क्रिमिनल किस्सों में सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्षेत्र में भी नहीं रखा हैं तब अधिकारियों को 
अब एक ही सरकार के अधीन रहनेषाले लोगों के विषय में निर्णय लेने में कोई समस्या 
नहीं होनी चाहिए। जब हिज़ मेजेस्टी के यूरोपीय प्रजाजनों को सभी बातों में कोर्ट और 
विनियम के प्रति जिम्मेदार माना जाता है अथवा जिस राजा ने ससद में मान्यता दे 
कर जवायदेही निश्चित की है तब तो उन्हें हिन्दुस्तान के प्रजाजन मानकर उल्दा 
व्यवहार केसे हो सकता है। अतः मुझे यह समझने में अत्यधिक कष्ट हो रहा हैं 
कि प्रस्तावित फर के प्रश्न पर हि मेजेस्टी के प्रजाजमों की सम्पत्ति जम्त की जाएं 
या महीं ? 
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३ राजस्व के विषय में यह विवाद हो सकता है कि इस किस्से में मकान कर 
कसूलने में सख्ती भी की जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय में २५ जीईओ ३ सी ७० एस 
८ के तहत कोई यूरोपीय दावा दर्ज नहीं कर सकता क्यों कि यह कार्यवाह्दी गवर्नर 
जनरल इन काउन्सिल के नियमों के अनुरूप की गई है। परतु जब कोई ऐसा व्यक्ति 
हिंसा या हत्या करते हुए पकड़ा जाए और जप्सी की जाए तब कानूनी मुद्दा उठाकर 
इस विनियम से ऐसा होगा कि नहीं इसकी निश्चितता की जानी घाहिए। 

४ इस मुद्दे का महत्त्त देखकर मैंने कम्पनी कस्टोडियन और जूनियर 
काउन्सिल मि. फरम्युसन और मि सिम्पसन का परामर्श लेना उचित समझा। इस 
विषय में उनका अभिप्राय है कि यूरोपीय प्रजा को इस कर वसूली में जम्ती का शिकार 
नहीं बनाया जा सकता। मेरा फिर भी अत्यन्त गभीर निजी अभिप्राय है कि भविष्य में 
इन लोगों पर कर लागू न होने के विषय में विवाद के गम्भीर रूप धारण करने से पहले 
एक कानून बनाकर छिज़ मेजेस्टी के वारसदारों और प्रजाजनों को उनके मकान के बारे 
में गिरफ्तारी या कैद को छोड़कर अन्यथा जवाबदेद्ट माननेवाला ही कस्टम से सबधित 
कानून इन विनियमों के लिए भी करना जरूरी है। ये सारे तथ्य प्रातीय न्यायालयों 
और न्यायाधीश के कार्यक्षेत्र में रखे जाएँ और कपनी उसके किसी नौकर या अन्य 
व्यक्ति अधवा उनके अधिकार से या नियम से कर्मचारी या न्यायतत्र के किसी पद पर 
कर्यरत व्यक्ति के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करने अथवा उससे सबधित उत्तर 
देने का अवसर उपस्थित होने पर उलझन उत्पन्न न हो। इस स्थिति में उन लोगों 
के केस की पैरदी अथवा प्रस्तुति सामान्य रूप से हो या फिर इस्तैंन्ड के कानून के 
बा हो यह विवाद विनियम रचना की सभी कार्यवाही के विषय में स्पष्ट किया 

ए। 
भवदीय 
< जनवरी १८१२ एख्वर्ड स्ट्रेटल 
एय्वोकेट जनरल 


बृह४ भारसीय परम्परामें असहयोग 
असंसमकआ८----अलाआक "उप: "था. “४७७ "2.5" अनार 


२ ६ एड्वोकेट जनरल के अभिप्राय के संवंध में सरकार का ग्ोर्ड ऑफ ऐवन्यू 


को पत्र 
२१-१ १८१२ 
आदेश है कि सेक्रेटरी रेवन्यू बोर्ड को निम्नानुरूप पत्र लिखें। 
बोर्ड ऑफ रेवन्यू 
सज्जनों 


मुझे मान्ययर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल मे एडवोकेट जनरल के पत्र 
(अनुच्छेद क्र १२ ३) का साराश आपको भेजने के लिए कहा है जिसमें उधतम 
न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर रहनेवाले ब्रिटिश नागरिकों पर मकान कर लागू करने 
वे विषय में कुछ आपत्तिया दर्शाई गई हैं। इस विषय में मान्यवर इच्छा रखते हैं कि 
आप २४ परगना के समाहर्ता को बता दें कि कोलकता के उपनगरीय इलाकों में मकान 
कर वसूल करना सार्वग्रेक रूप से रोक दें। 

२ गवर्नर जनरल इन काउन्सिल पिनियम १५ १८१० की व्यवस्था रद्द 
करने का प्रस्ताव पारित फरने का विचार कर रहें है। 


आपका आज्ञाकारी 
फोर्ट विलियम जी डोड्स्वेल 
२१ जनपरी १८१२ सरकार के सचिव 
महसूल विभाग 
२ ७ थोर्ड ऑफ़ रेवन्यू का सरकार को पत्र 
३२-१-०१८१२ 
अति आदरणीय 
गिलवर्ट लॉर्ड मिन्टो 
गवर्नर जनरल इन काउन्सिल 
फोर्ट विलियम 
माय लॉर्ड 


हम समाहर्ता भागलपुर का प्राप्त पत्र आपको प्रस्तुत करने की अनुमति ले 
रहे हैं। 

हमें जानकारी महीं है कि उस मगर या स्थान पर कोई यूरोपीय को मकान कर 
संवधी उत्पन्न किसी स्थिति का सामना फरना पड़ा हो। उसके बाद के आदेशामुसार 


नौति से पल्रायन की पद्धति बृष्प 





लागू नहीं होने की लोगों को यह पूरी जानकारी है। 


रैकन्यू बोर्ड 
२२ जनवरी १८१२ सादर 
आर रॉक और अन्य 


२ ८ योर्ड ऑफ़ रेवन्यू को सरकार फा पत्र 


२७-१-१८१२ 
आदेश है कि सचिव योर्ड आफ रेवन्यू को यह पत्र लिखे। 
(साराश) 
आपकी ओर से प्राप्स पत्र में वर्णित स्थिति के सदर्भ में मान्यवर काउन्सिल 
को लगता है कि समाहर्ता भागलपुर ने उनके जिले में रहनेवाले यूरोपीय प्रजाजनों से 
मकान कर वसूल नहीं करना चाहिए। 


२ ९ दविनियम १५ १८१० को समाप्त करते हुए विनियम ७ १८१२ पारित 


९-५-१८२२ 
गवर्नर जनरल इन काउन्सिल माननीय फोर्ट ऑफ डायरेक्टर रेवन्यू विभाग 
की ओर से गत सितम्बर ११ के पत्र को ध्यान में रखते हुए निम्नानुरूप विनियम 
पारित कर विनियम ४१ १७९३ के स्थान पर सन्‌ १८१२ विनियम ७ १८१२ के 
अनुक्तप छापने का आदेश करते हैं। 
विनियम १५ १८१० और ४ १८११ को निरस्त करने का गवर्नर जनरल इन 
अरन्सिल का आदेश ९ मह १८१२३ २८ पैशाख १२१९ बंगाली सवत १३ पैशाख 
१२१९ फप्नली सवत २९ वैशाख १२१ ९ विलायती सवत १३ वैशाख १८६९ शक 
सेव और २६ रवी-इन-सेनी १२२७ हिजरी सन को दिया गया। 
जिसमें विनियम १५ १८१० और ४ ८११ में व्यवस्था है कि बगाल विहार 
पडीसा और बनारस प्रार्तों के अनेक शहर और नगर के मकान पर कर लागू किया जा 
का है और गवर्नर जनरल इन कासन्सिल वहाँ के निवासियों की सरलता और 
सर का हैं। वे प्रस्तुत कर से मुक्‍त करने के लिए निम्नानुरूप नियम पारित कर 
उड़ीसा और बनारस प्रार्तो में तत्काल लागू करना निश्चित करते हैं। 
अत विनियम १५ १८१० तथा ४ १८११ इसके द्वारा निरस्त हुए हैं। 


५ इग्लैण्ड स्थित सचालक अधिकारियो के साथ पत्राचार 


३१ बंगाल प्रांत से शरणागति स्वीकार किए हुए एव 
विजित प्रांतो के विभाग को पत्र 


१२-२-१८११ 
(साराश) 

३९ न्यायतत्र विभाग के गत दिनांक २४ नवम्बर के पत्र के साथ आपकी 
नामदार अदालत को विनियम १५ १८१० जिसका शीर्षक 'रेप्यूलेशन फॉर लेविंग 
टेक्स ऑन हाउसेस इन सर्टन सिटीज़ एण्ड टाउन्स इन द प्रोविन्सिझ् आँव्‌ मात 
बिहार उड़ीसा एण्ड बनारस” (बगाल बिहार उड़ीसा और बनारस प्रार्तो के कुछ 
शहरों और नगरों में कुछ घरों पर कर लादने समंधी विनियम) था वष्ठ भेजा है। 

४० अत्यन्त चिन्ता के साथ आप मान्यवर को विदित हो कि विनियम पी 
इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राजस्व अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम 
अत्यन्त असतोष और प्रतिकार उत्पन्न करने वाले सिद्ध हुए हैं और बनारस के 
स्थानिक अधिकारियों के प्रति रोष और प्रतिकार फी भावना भड़क उठी है। 

४१ इस विषय में स्थानिक अधिकारी के साथ किए गए पत्राघार की मकल 
अलग से भेजी जा रही है! इन पत्रों को ज्यूड्िशियल विभाग में दर्ज किया गया है। 
लेकिन हमें लगता है कि इस समय केवल सार्वजनिक राजस्व सुधार की योजना करने 
के लिए आपफै पास भेजा जाए। 

४२ इस विषय पर कार्यवाहक न्यायाधीश का गत दिनांक २५ दिसम्बर का 
प्रथम पत्र ही है. जिसमें उन्होंने यत्ताया है कि “लोग बहुत ही हल्ला मचा रहे हैं 
दूकानें यंद कर दी गई हैं। उनके दैनिक व्यवसाय ठप हैं और उनकी मांग के बारे मे 
मेरे द्वारा किसी निश्चित कदम पति माग के साथ बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं। मुझे 
सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आता तब तक समाहर्ता को निर्धारण कार्य रोक 
देने के लिए समझा रहे हैं। उसके बाद के कार्मवाहक न्‍्यायाथीश के पत्र का कथन 
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लगभग समान ही है। यद्यपि लोग हिंसा का आचरण नहीं करते हैं। वे स्थानीय 
अधिकारियों को सुन भी रहे हैं | अत में पहली बार सरकार को कर के सवध में 
झुकना पड है । क्यों कि लोग काम से (ख़ास कर मजदूरी से) दूर रहने लगे और दृढ़ 
होकर विशाल सख्या में साथ निफलकर उलझन यढा रहे थे। स्पष्ट था कि बड़ी सख्या 
में लोग एकत्रित हुए थे और जिस आशय से वे ऐसा कर रहे थे तब शहर में शाति या 
सुरद्धा रह नहीं सकती | अत यह अनिवार्य लगता था कि लोगों की भीड़ को विखेरने 
के लिए शीघ्र ही कदम उठाए जाएँ और यथा सभव चैर्य और समझदारी से काम लिया 
जाए और अनिवार्य होने पर ही देश के सैन्य बल की मदद लें। 

४३ विनियम के बारे में (कार्यवाहक न्यायाधीश को हमारे गत दिनाक ५ के 
आदेश में दर्शाए अनुसार) प्रमुख शहरों अथवा नगरों में विनियम १५ १८१० 
अनुसार लागू किया गया मकान कर वापस लेने के लिए कोई उचित कारण हमें नहीं 
लगा। इससे हमें लगता है कि फोलाहल या दगे के कारण से कर की बलि देना उचित 
नहीं। यह कर निरस्त करना कोई सामान्य नीति का विषय नहीं लगता। 

४४ यद्यपि पर्याप्त विचार के बाद हमें ऐसा लगता है कि किसी न्‍्यायोधित 
फरण से विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए कि जिनकी जीवनशैली ऐसी है कि यह कर 
लागू होने से प्रभावित होती है इस विचार से कर की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन 
अथवा सुधार की गुजाइश है। अत हमने निश्चित किया है कि बनारस के लोग जो 
चौकीदार के लिए और फाटक मरम्मत के लिए अपना योगदान देते ही ई उन्हें इस कर 
से मुकित दें - ऐसी वसूली बनारस को छोड और कही नहीं होती। इसके अतिरिक्ति 
पार्मिक भवन ही नहीं अपितु घार्मिक कार्यों - पूजा पाठ - करानेवाले पुरोहित और 
पार्मिक अग्रणी अथवा सूत्रधार माने जाने वाले लोग जिस मकान में रहते हों उन सभी 
जो कर से मुक्ति दें और साथ ही बहुत ही गरीब लोगों को भी छूट का लाम दें। अतः 
हमें आशा है कि आगे वर्णित आदेश से बनारस के निवासी उन्हें प्राप्त मुक्ति से सतुष्ट 
मेने और अब याद में राजद्रो्ठ की गतिविधियों को छोड़ कर अधिकारियों के उचित 
आदेश को मानेंगे) 

४६ इस प्रकार बनारस में गैरकानूनी ठग से एकत्रित लोगों की भीड के 
'ठबधन को बिखेर दिया गया। अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार काम चलाया 
टीप्ा। इसके साथ कर प्रस्ताव में जो कुछ सुधार करना आवश्यकता लगता है उस 
विषय में बोर्ड ऑँद्‌ रैवन्यू के साथ विचारविमर्श से कार्य किया जाएगा। परन्तु लोगों के 
लिए कोई नये कर के विषय में क्या स्थिति है इसका ठीक से मूल्याकन किए बिना 


१४८ भास्तीय परम्परामें असहयोग 
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स्थिति सबधी रिपोर्ट देना यद नहीं करेगे। क्योंकि लोगों में नागरिक घरेलू तथा 
धार्मिक बातें एक दूसरे से इतनी जुडी हुई होती हैं कि वे स्थापित पद्धति में किसी भौ 
बदल या सुधार के प्रति अत्यन्त सवेदनशील होते हैं। 

४७ इस भावना के साथ जब हमने आपकी ओर ले प्राप्त सूचना के अनुसार 
सार्थजनिक स्रोतों में वृद्धि के विषय में विचार करना शुरू किया तब हम इस मात से 
बहुत ही प्रभावित हुए थे। बिना किसी प्रकार के विरोध अथवा असतोष के लोगों पर 
कर थोपना सरकार के सद्माग्य के बिना समव नहीं होता है। किन्तु मकान फर मेरे 
मत से किसी प्रकार का रोप अथवा असतोष करनेवाला नहीं लगता। क्योंकि ऐसा कर 
फोलकता जैसे शहर में पहले ही लागू है। दूसरा ऐसा कर पूर्व फी स्थानीय सरकार 
में नहीं था ऐसा भी महीं है। 

४८ यह्ट भी नहीं लगता कि कर की राशि बहुत ही गरीब अथवा कुछ धार्मिक 
लोग अथवा अपने जीवन के अतिम दिन यनास्स में बिताने के लिए आए लोगों को 
छोड और किसी के लिए, अधिक मानी जाएगी। 

४९ फिर भी कर के विरोध में हमारी घारणा से परे बड़ी सख्या मैं लोग 
संगठित हुए हैं। यह अन्ततोगत्वा सरकार और उसके अधिकारियों के विरोध में ही 
माना जाएगा। ब्राष्रण फ़कीर और अन्य लोग जनता फो उत्तेजित करने में लग गए 
हैं। लोग स्थानीय अधिकारियों को तिरस्कृत कर रहे हैं। तब सरकार के पास कानून 
और ध्यवस्था स्थापित करने के लिए देश की सेना को लगाने के सिवाय कोई धारा 
नहीं है। 

५० अततः लोगों के समझ जाने से अतिम सूचित उपाय करने से (अभी 
तो) बच गए किन्तु हम जय लोक आन्दोलन फी प्रेरणा या कारणों का विचार करते 
हैं अथवा सेना की प्रत्यक्ष कारवाई फे परिणामों का विचार करते हैं तब इसी निष्फर्ष 
पर आने के लिए वाध्य हो जाते हैं कि प्रशासन ने कोई भी नया कर लगाने से पूर्व 
लोगों के मिजाज को सावघानी और बुद्धिमानीपूर्वक पहचान लेना अत्यत आवश्यक 
होगा। हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भविष्य में कमी भी विघार करने का 
अवसर आएगा चो हम ऐसा ही करेंगे। हम आशा करते हैं कि हमारे बाद की सरकार 
या कर निर्धारण फरने वाले अधिकारी भी इस बात की ओर ध्यान देंगे। 
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३ २ यगाल से प्राप्त न्यायिक पत्र 


२९-१०-१८११ 
(साराश) 

६२ आप मान्यवर कोर्ट को चिंता के साथ लिख रहे हैं कि विनियम १५ 
१८१० के तहत मकान कर वसूल करने पर भागलपुर में विरोध और उपद्रव की 
स्थिति उत्पन्न हो गई है। 

६३ समाहर्ता द्वार फर निर्धारण करने के बाद बोर्ड आँव्‌ रेवन्यू ने कर वसूली 
गुरू करने की सूचनाएँ दी थीं। 

६४ विरोध और उपद्रव का सकेत तो तभी मिल गया था जब समाहर्ता ने 
रसकी ख्यूटी के लिए भेजे अधिकारियों का लोगों के द्वारा विरोध हुआ। ऐसे समय में 
न्यायाधीश और न्यायाधीश ने बिना पूरा विचार किए ही कलक्ट को कर वसूली रोक 
दैने का आदेश दिया और वह भी इस कारण से कि पटना और मुर्शिदाबाद जैसे शहरों 
में अभी वसूली शुरू नहीं हुई थी। 

६५ न्यायाधीश ने उस आदेश के वापस लिए जाने की बात बताने के साथ 
समाहर्ता पुन॒कर बसूलने की उसकी ख्यूटी के लिए निकले तब लोगों ने उन पर 
पमत्रा कर उन्हें जख्मी किया था। हमें प्राप्त गुप्त जानकारी के अनुसार समाहर्ता और 
उसके साथ के सरकारी लोगों पर हुआ अपमानजनक हमला उपरोक्त अन्यायपूर्ण 
आदेश के कारण से हुआ था। इस कारण से और जाँच प्रक्रिया में प्राप्त जानकारी को 
ध्यान में रखते हुए हमने न्यायाधीश और न्यायाधीश को ऐसी सार्वजनिक सेवाओं से 
है रखने योग्य माना। इसके स्थान पर अधिक दृढ और तत्पर एक अधिकारी को 
रखने का निश्चय किया । इस दौरान इसके साथ अलग से भेजे जा रहे पन्नाचार के 
आयार पर आप समझ सकेंगे कि भागलपुर में सरकारी अधिकारियों का नियत्रण बहाल 

इका था और कर वसूली का काम उचित रूप से शुरू हो चुका था। इस बीच 
“यावाधीश का चार्ज लेने के लिए एक नियामक स्तर के अधिकारी को भेजना उचिव 
जगा था। उसके बाद हमारे लिए न्यायाधीश के व्यवहार विषयक अतिम आदेश करना 
उअचता था। इस विषय में हमें जो कुछ भी सावधानी यरतनी चाहिए और निर्णय 


उुटी न रहने पाए तथा दृढ़ निर्णय का अभाव न लगने पाए इस प्रकार से शुद्ध 
यब से निर्णय लेना ही शेष रहता है। 
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३ ३ यगाल से प्राप्त राजस्व विभाग का पत्र 


१४-१२-१८११ 
(सायश) 

१०१ जिस दिन विनियम् १५ १८१० के तहत लगाए गए मकान कर को 
निरस्त करने का विचार किया गया उसी दिन हमारे विभाग के गत दिनाक १२ फरवरी 
को आपकी जानकारी के लिए भेजे पत्र में बनारस शहर में कर विषयक प्रश्न पर हुए 
उपद्रव के बारे में भी लिखा था। इस बीच योर्ड ऑफ ऐदवन्यू ने जिन मगरों में निर्धारण 
का फाम पूरा हो गया था ऐसे नगरों की कर से सम्बन्धित रकम विषयक एक विवरण 
भी भेज दिया था। यह वियरण दर्शाता है कि कोलफता और उसके उपनगरों की छोड 
सरकार का कर के विषय में फोई आशय नहीं है। वास्तव में निर्धारण फे अनुसार कर 
की कुल राशि केवल ३ ०० ००० कु के लगभग होने जा रही है। अन्त में अनुभव 
यह आता है कि यह उपज कम ही लगती है। अत जो आर्थिक लाभ होना धा। 
उसकी तुलना में जो असतोष और उसके कारण उत्तेजना की सभावनाएँ थीं (ऐसा 
हुआ भी था) उसे सरकार तीन गुना नुकसान के रूप में देखती थी इसलिए केवल 
बनारस और भागसपुर में ही नहीं अपितु अनेक स्थानों पर भी ऐसा हो सकता है ऐसा 
विधार किया गया था। इन सभी सर्को के निष्कर्ष स्वरूप कर चालू रखना उचित नहीं 
था। क्योंकि (व5 कर) सरकार की जरुरत पूरी करने के लिए लोगों के विरोध फी 
भावना को दबाकर सरकार का आधिपत्य मान्य करवाने जैसा था। इस विषय में लोगों 
ने तो पिना शर्त समर्थन किया ही था। उसे घ्यान में ले कर ही हमने तत्काल ही कर 
समाप्त म फर फे रेवन्यू बोर्ड को प्रस्ताव भेजने के माद भी कोई छूट या लाम देने की 
बात भी स्थगित की। इससे विपरीत जहाँ विरोध था वहाँ उनका आदेश होने तक कर 
क्सूलना चालू एहा। 

१०२ मकान कर कोलकता शहर में लागू ही था अतः उसके उपनगरों में 
छूट देने के समधमें हमें कोई पर्याप्त कारण नहीं लगता है। पत्र की प्रारंभिक अनेक 
गाते काल्पनिक हैं। 
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३४ यगाल से प्राप्त राजस्थ विभाग फा पत्र 


३०-१० १८१२ 
(साराश) 

१११ कोलकता शहर के उपनगरों में मकान कर वसूली और उसके वितरण 
के मुद्दे पर बोर्ड ऑफ रेवन्यू को रिपोर्ट और उससे सयधित कार्यवाही का विवरण 
हमे प्र के अनुच्छेद १०१ १०२ में चर्णित है। दसूली कुल रु ५ ३०८५ है जद 
कि उसका वितरण १६ ०४०६ रु बताया गया हैं। सरकार का शुद्ध खर्च 
१० ७०२ १०। 

११२ हमने वसूली योग्य कुछ रकम छोड देने का आदेश भी दिया है। इस से 
सबधित जानकारी कार्यवाही के रिपोर्ट (२८ मार्घ ४ अप्रैल ७ मई १५ जून ) में 
देखने का अनुरोध है। 


३५ य्रगाल से प्राप्त रेवन्यू विभाग का गोपनीय पत्र 
१६-९-१८१२ 
फोर्ट विलियम बगाल से हमारे गवर्नर जनरल इन काउन्सिल 

१ ६ अक्टूबर १८१० को पारित प्रस्ताव के अनुसरण में बगाल बिहार 
उम्लेसा और बनारस प्रातो में वसूल किए गए मकान कर और इस विषय पर ११ 
फेबरी सक के आपके समग्र पत्राचार पर विचार किया गया। 

२ यह कर फ़ाईनेन्स कमिटी के साथ मिल कर शुरू किया गया लगता है 
जिसमें कर के विविध माध्यम उनके विचाराधीन थे। इसमें मकानों पर कर का प्रस्ताव 
फरार के ध्यान पर लाया गया होगा। वहाँ के निवासियों के लिए यह नई बात नहीं 
वर्यों कि अलग अलग नाम और कारण से अलग अलग स्थानों पर ऐसा कोई न कोई 
लागू था ही। इससे लोगों के लिए यह कर पूर्वाग्रहयुक्त अथवा अप्रिय लगनेवाला 

था। कर वसूली विषयक कानून भी कर निर्धारण के कानून की तरह अर्थात्‌ 
में था उसी प्रकार का ही होने से बोर्ड के लिए विरोध या परेशानी उत्पन्न 
करनेवाला नहीं है। 

३ कमिटी द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार बनारस पटना मुर्शिदाबाद 
दैका मिजधुर बर्ददान गया और बगाल के ब्रड़े नगरों सहित बिहार बनारस तथा 
6 के उपनगरों से लगभग तीन लाख रूपए की राशि आने का अनुमान है। 

ही यह अभिप्राय भी दिया जाता है कि फरूखाबाद आगरा अलाहाबाद और 
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ऊपरी प्रात के अन्य नगरों में भी ऐसा कर लागू किया जा सकता है। फिर भी आज 
की स्थिति में उन स्थानों पर कर लायू करना उचित नहीं है । 

४ कर लागू करने से बहुत ही रोषपूर्ण सघर्ष और उपद्रव निर्माण हो मया है। 
हमें लगता है कि हमें गभीर और सावध हो जाना जाहिए। केवल नगर ही नहीं तो 
आसपास के गावो के लोग भी भारी सख्या में एकत्रित हो रहे हैं। इनमें लगभग प्रत्येक 
वर्ग के लोग शामिल लगते हैं। दूकाने बद की गई थीं और धंधे भी ठप थे! शहरमें 
अनाज के अतिरिक्त कुछ भी मिलता नहीं था। बहुत से लोग कोलकता पहुँचने की 
सोच रहे थे। न्यायाधीश ने लोगों का रोष शात करने और सरकार के आदेश आने तक 
अपने घर तथा धंधे पर वापस लौट जाने के लिए समझाने का प्रयास किया था। 
किन्तु सब निरर्थक सिद्ध हुआ था। लोकज्वाला अधिक जोर पकड़ रही थौ। इस 
समय न्यायाधीश ने जनरल मेक्ड्ेनाल्‍्ड को बुलाकर किसी भी आपात स्थिति से 
निपटने के लिए तैयार रहने के लिए बता दिया था। 

५ हमें लगता है कि यह तो सौभाग्य ही हुआ कि धादली मधा रहे और जिद 
से भरे लोगों ने खुली मारकाट या उपद्रव नहीं किया और सेना की सेवाएँ नहीं लेगी 
परीं। इसके लिए मेजर जनरल मेक्डोनाल्ड का प्रतिभाव हमें उचित लगता है कि अगर 
किसी ब्राप्नण तथा धार्मिक नेठा का रक्त बहा होता तो परिणाम स्वरुप मम्भीर रूप से 
स्थिति विगड गई होती। 

६ आप जिन सुधारों को करना ज़रुरी समझते थे ये हमारे मप्तानुसार 
अनावश्यक थे क्योंकि हमें मिले परामर्श के अनुसार यह कर केयल यनारस से ही नहीं 
तो जिन शहरों तथा नगरों में लागू किया गया है वहाँ से समाप्त करने के लिए विधार 
कर रहे हैं। 

७ फमिटी ऑफ फाइनेन्स ने बताए अनुसार वे मानते हैं कि फोलकसा शहर 
के मकान कर के आधार पर उन्हें लगता है कि बंगाल मिहार उड़ीसा और यनारस 
के बडे शहरों में तथा भविष्य में उपरी प्रार्तों के अनेक शहरों में भी कर लागू फरने का 
विचार है। क्योंकि उन्होंने देखा है कि कोलकता में इस कर के छागू होने से यहाँ के 
लोगों में किसी भी प्रकार फा असतोष या रोप महीं दिखाई दिया था। 

८ परन्तु १७८९ फे रेकार्ड के सदर्भ में तो हमें लगता है कि कोलकता के 
निवासियों में इस कर के प्रति बहुत असत्तोष प्रवर्तमान था। इस सदर्भ में उन्होंने 


सरकार को आवेदन भी दिया था जो रिकोर्ड में नहीं है परन्तु जिसे होना चाहिए था। 
5 
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स्ममें क्या था इसकी हमें जानकारी नहीं है परन्तु कमिश्नर के उस समय के कर्मचारी 
के प्र से जाना जा सकता है कि कोलकता नियासी कमिश्नर के घर पर एकत्रित हुए 
है। उनमें से कुछ लोगों को मुलाकर पूछने पर उन्होंने बताया था कि वे किसी भी 
फ़ार का कर भरने के लिए राजी नहीं थे। किसी भी प्रकार के कर लागू होने से 
असतोष होगा ही। अधिकाश लोग वहा से शहर की सीमा के बाहर घले गए थे। 
क्ेलकता के बाहर आज का उपनगर बस गया है। आप तो इस उपनगर को भी 
१८१० के कर के अन्तर्गत ले लेना चाहते हैं। 

९ कमिटी ने अपने पुराने और नए करों में स्थित महत्त्वपूर्ण दो अन्तरों के 
स््र में कुछ निर्देश नहीं दिया है। पहला यह कि कोलकता का कर सरकार की 
सक्रय आय के लिए नहीं अपितु म्युनिसिपालिटी के लिए ही लिया जाता है. जिसमें 
मई में कुछ वृद्धि मुहल्‍लों और उपनगरों की साफ सफाई आदि के लिए निर्धारित की 
रानेदाली है। इस की लोगों को प्रतीति कराने के लिए सरकार ने एकाउन्टस कमिश्नर 
पे आदेश्न दिया कि प्रतिमाह उसका हिसाब प्रकाशित करें और लोगों को आश्वासन 
दैं कि बढाई हुई कर की राशि पूरी सावधानी से और न्यायपूर्वक उन हेतुओं के लिए 
है उ्योग की जाती है। उसमें एक मुद्दा रहता है कि अनेक प्रश्न भी उठे हैं। दूसरा 
कि कोलकता ब्रिटिश हुकूमत और नियमों के अनुसार प्रशासन के अन्चर्गत है। 
फतिए बगाल के अन्य अनेक स्थानों से वह बहुत अलग है। वहाँ सरकार के सर्वोच्च 
उषौद्न का निवास है। सर्वोच्च सचाधीश वहा होने से अनेक यूरोपीय निवासी भी वहाँ 
२४९ मकान यूरोपियों के हैं अथवा तो उन्होंने कियाए पर लिए हैं। अत अधिकाश 

पत्ती और सम्पत्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सरकार के साथ सकलित है अथवा 
यों की है। इन सभी लोगों की सम्पत्ति वास्तव में कोलकता में रहनेवालों की 
'नी जाती है। अत यूरोपीयों के उदाहरण से तो यह पूरा कर तो कहीं और न जाकर 
केलकता में हो रहेगा। 

)० मुतरफा या व्यावसायिक परवाना जो कि एक समय में सरकार की 
| रा 20208 थी वह उस समय के लोर्ड कॉर्न वालिस के समय में समाप्त किया 

नते हैं कि वह मकानकर था ही नहीं क्योंकि उस कर को खाना 

सो को क्रमाकन) कर कहा जाता था। उस बारे में आपने और कमिटी ने 
छ में कि उस समय के निवासी मकान पर लगाया हुआ कर भरते थे। इस 
हमारे पास कोई रेकोर्ड नहीं है। उस बारे में हमारी पूछताछ में भी कोई 
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जानकारी मिल महीं सकी। कुछ इलार्फों में एसा कुछ नगण्य अथवा उस प्रकार का 
कोई कर होने की बात कही जा रही है जो किसी खास कारण से शुरू किया गया 
होगा जिसे बाद में प्रणाली के अनुसार मकान कर के साथ जोड़ दिया गया हो परन्तु 
उस बारे में हमारे पास निश्चित जानकारी न होने से अधिक कुछ कह महीं जा 
सकता। 

११ हमारी न्‍्यायभावना के प्रत्ति अधिकाश स्थानीय लोगों का विश्वास न रहे 
ऐसा कुछ भी करना हमारे अभिप्राय में अत्यन्त अविवेकपूर्ण है। आपके ११ फरवरी 
१८११ के पत्र में आपने जो कहा है वह पूर्ण रूप से न्‍्यायसंगत है ऐसा हमें लगता है। 
आपने लिखा है कि नए कर लगाने से पूर्व घारों ओर से विचार कर लेना चाहिए क्यों 
कि लोगों की सामाजिक और पारिवारिक रीतिनीति धार्मिक रीतिनीति से जुडी हुई 
होती है अत किसी भी प्रकार के यदल या सुघार के प्रति वे अत्यन्त सवेदनशील होते 
हैं और आपने ठीक ही कहा है कि किसी भी प्रशासन ने नये कर लगाने से पूर्व लोगों 
के स्वभाव और मिजाज को अच्छी घरह से जानना धघाहिए। 

१२ दक्षिण और कणाटक (प्रार्तों) में इस प्रकार के कर हैं ही लेकिन आपने 
प्रस्तावित किया है उसके साथ उनका साम्य होते हुए भी अन्तर भी बहुत है। हम 
जिस प्रकार के कर की बात करते हैं वह (मकान) किराया आधारित नहीं क्योंकि 
मकान या दूकान महुस कम (सख्या में) किराए पर दिए गए हैं। कहीं यह किराया जगह 
के किराए के रूप में लिया जाता है. तो अम्य कहीं मजदूरों के दिन पर आधारित 
गणना होती है। वह आयकर जैसा ही लगता है। 

१३ चेन्नई में मकान कर विषयक जानकारी २३ जुलाई १८०६ के 
पत्र में अनुच्छेद ६३-६७ में भेजी है। सामान्य पत्राचार के रूप में ही यह आप तक 
पहुचौ है। 

१४ पोर्ट सेन्ट ज्यार्ज की सरफार ने टाउन झ्यूटी लगाई धी। वह लोगों को 
पीडादायी लगती थी इसलिए उसे समाप्त कर उसके स्थान पर कर लागू किया था। 

(परन्तु दोनों में बहुत अन्तर है।) किन्तु बाद में अप्रैल १८१० में आपने ही जीवन 
आवश्यक वस्तुओं पर टाउन ख्यूटी के नाम से कठोर फर लागू किए और ६ महीने के 
अदर हौ मकान कर भी लगाया। फोर्ट सेन्‍्ट ए्योर्ज की सरवार को उससे पूर्व के हमारे 
पत्र में मताएं हुए एमारे अभिप्राय के प्रति आप विशेष ध्यान दें ऐसी हमारी इच्छा है। 
.. हमारी धारणा है कि कर का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली फमिटी आँव्‌ फाईनैन्स या 
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फिर बोर्ड ऑँव्‌ रेवन्यू जो आपके मार्गदर्शन में आवश्यक विनियम बनाती है उन्होंने 
हमारा पत्र पढा होगा ऐसा लगता नहीं है। हमें घिन्‍्ता है कि मकान कर का प्रकल्प शुरू 
करने से पूर्व हमारी निद्चित अनुमति लैने के समघ में सूचनाओं का पालन नहीं किया 
गया जब्रकि उस कर को लागू करने का निश्चय आपने ही किया होगा। तब आपको 
यह स्मरण में नहीं रहा। जब किसी नए कर के प्रस्ताव के सबध में विचार किया जाता 
है तब यह निश्चित कर लेना जरुरी होता है कि पिछली सरकार ने ऐसा कोई कर 
लगाया था या नहीं। क्या उसे समाप्त किया गया ? यदि वह समाप्त किया गया तो 
उसके कया कारण थे? कया उस पर चर्चा हुई थी? वह कितनी लम्बी चली कारण 
कि हमें लगता है कि जब भी हिन्दुस्सान में राजस्व आय बदाकर सार्वजनिक सौत 
सुदृढ करने की बात आती है तब नया कर डालने की अपेक्षा चालू कर में सुधार कर 
के राजस्व आय बठाई जाना अधिक उपयुक्त होता है। 

१५ अब जो उपाय करने के लिए विचार दिया जाएगा उसके लिए अभी दो 
मुद्दे ध्यान में लेना जरुरी है। हम यहाँ आपको स्पष्ट रूप से बता देना उचित मानते 
हैं जो कि भविष्य में ऐसी ही किसी स्थिति में उपयोगी होंगे। पहला मकान पर समग्र 
रूप से ५ प्रतिशत की दर से कर लगाने की अपेक्षा दूकानों पर १० प्रतिशत की दर 
से कर लगाना। यह तो अत्याचार जैसा माना जाएगा और (लोगों की) नाराजगी को 
निमनन्त्रित करेगा भले ही बाद में कर का सामान्य दर उचित ही हो। क्योंकि यदि 
इुकान का धघा अध्छा चलता है तो उस स्थान का मूल्य अधिक आककर सरकार 
मुनाफे के अनुपात में ५ प्रतिशत के दर से अधिक आय प्रात कर सकती है. किन्तु 
यदि धधा कमजोर है तो बेची जाने वाली सामग्री के समग्र सौदे पर आधारित कर की 
भाय भी बढाई जानेवाली दर से मिलनेवाले कर की आय जितनी नहीं होगी। फिर 
समाएर्ता बनारस ने उनके दिनाक २६ नपम्बर के पत्र में बताया है उसकी अनुसार 
यदि किराए के हिसाब से प्राप्त और चुकाए गए किराए की जानकारी मिलने पर उनकी 
अपैक्षा के अनुरूप उनके अधिकारियों को कर की दर निश्चित करने के लिए उन 
स्थानों का स्वतत्र सर्वेक्षण करने की या लिखने की जरुरत नहीं रहेगी। 

१६ यहाँ हम अपनी एक चारणा का भी उल्लेख कर रहे हैं कि हमने जिन 
समावनाओं का विचार किया है बैसा (समवत ) न भी हो क्योंकि हमारे महसूल 
अधिकारी जब लोगों के घर में अत्यन्त सावधानी के साथ जाते हैं. तब भी हिन्दुस्तानी 
निवा्सों की एक अलग ही स्थिति होने के कारण से यहुत अप्रिय स्थितिया बनती थीं। 
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इस यात की ओर आप बहुत ही घ्यान दें। 

१७ बनारस के हमारे निम्नलिखित कर्मचारियों की अत्यन्त न्यायपूर्ण 
सावधान एवं सतर्क एव सुदृढ़ कार्यप्रणाली सतोष प्रदान करनेवाली रही थी। 

मि बर्ड का उल्लेख हम प्रथम कर रहे हैं जिन्होंने उस कार्य में अति महत््पूर्ण 
भूमिका निभाई है। 

समक्षदारी सूझबुझ और पूर्वधारणाओं के लिए हम मेजर जनरल मेक्डोनाल्ड 
के ऋणी है। 

मि ग्रुक - सर्किट के मुख्य न्यायाधीश 

मिं ग्लीन - मि बर्ड के सहायक 

मि सेलमन - समाहर्ता का भी हम धन्यवाद करते हैं। 

१८ एम राजा तथा अन्य सहयोगियों के ष्यवहार और प्रभाव के प्रति भी 
कृतज्ञाता व्यक्त करते हैं। आपने भी उनकी प्रशसनीय सेवाओं के प्रति जो सम्मान 
दर्शाया है उससे हम प्रसन्न हुए हैं। 

१९ हम इस अवसर पर आपकी एक खास सिफारीश के साथ यहाँ के लोगों 
कै पूर्वाग्रह और विधारों के प्रति उचित ध्यान देने के लिए बता रहे हैं और साथ साथ 
लोर्ड कॉर्न वालिस ने उनके दिनाक ११ जून १७८० के बोर्ड आँव्‌ रेवन्यू को लिखे 
पत्र मैं स्पष्ट बताया है. उस सिद्धान्त पर दृक्तापूर्वक लगे रहने का अनुरोध भी करते 
हैं. जिसमें कहा गया है. समय समय पर जरूरी आतरिक कर लगाना और वसूलना 
प्राधीनकाल से चली आ रही और सर्वस्वीकृत प्रणाली है अर्थात्‌ सरकार का वह 
अधिकार है। इस प्रकार का अधिकार पूर्ण रूप से प्रस्थापित कर उससे संयधित 
कदम उठाने के लिए थर्ष १७८३ में विनियम ८की उपधघारा ८ में स्पष्ट रूप से बताया 
ण्या है। 

२० दिनाफ २० मई १७८८ के हमारे राजस्व पत्र में हमने निम्नानुरूप 
गताया है : 

हम इस मुद्दे पर आपको बताना उधित समझते हैं कि आपके अधीन चल रही 
फम्पमी के वर्तमान आय के साधनों और व्यय के संब में पुनर्विचार करें। बगाल में 
राजस्व फी अधिकांश आय जमीन रो आती हैं और यह स्थिर आय होने के कारण 
अन्य किसी भी प्रकार के व्यय का सामना करने के लिए आवश्यक हो तो भौ उसमें 
वृद्धि म फरें। जमीन और जमीन से सम्यन्धित राम्पष्ति वे मालिकों के लिए इस प्रकार 
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की व्यवस्था पूरी करना इतना लाभदायी है कि सेना की व्यवस्था करने के वाद बची 
हुई राशि स्थानीय दल निर्माण करने की जैसे मर्दों में और हिज मेजेस्टी की कुछ 
अतिस्कि रेजिमेन्ट निर्माण करने के लिए सेना के लिए निर्धारित अधिकाश राशि खर्च 
हो जाती हैं। अव कपनी पर अतिरिक्त बोज न आए इस प्रकार अतिरिक्त खर्घ को पूरा 
करने के प्रश्न में आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। इससे पूर्व जमीन कर निश्चित करने की 
जो व्यवस्था थी तब अनेक न्यायिक सगठमनों से रुपया प्राप्त करने की जो व्यपस्था की 
गई थी उस से प्राप्त लगभग ३८ लाख रुपयों से अधिक खर्च व्यक्तिगत अधिकारों और 
व्यक्तिगत सुरक्षा जैसे कार्मो में हो गया। हम मानते हैं कि हमारे प्रात के लोग अपवाद 
रूप मानी जानेवाली उन्नति की स्थिति का उपभोग ले रहे हैं। अतः जब देशर्मे 
बुद्धिमतापूर्ण और हितकारी उपायों से ऐसी स्थिति का निर्माण हो सका है तब आशा 
कर सकते हैं कि यह स्थिति बनी रहे इसलिए कुछ तो मूल्य चुकाना चाहिए। समृद्धि 

न्याय वाणिज्य और प्रजा का सुख इस व्यवस्था से ही प्राप्त होते हैं। तब प्रात अथवा 
देश के समग्र हिल के लिए या किसी विकट परिस्थिति के लिए कितना योगदान करना 
है यह आप ही निश्चित कर सकते हैं। कस्टम और स्टैम्प ड्यूटी तथा मादक पेय का 
कर या फिर आय बढ्ाय कर फड इकट्ठा करने पर विघार किया जा सकता है। इसी 
प्रकार से अन्य कई राजस्व आय के लिए भी विघार किया जा सकता हैं। यह करते 
समय राज्य अथवा प्रात की स्थिति स्वामित्द मूल बिगड जाए अथवा लोगों को दमन 
या अत्याधार न लगे उस प्रकार जमीन से सम्बन्धित मूल सिद्धान्तों का उल्लघन न हो 
इस प्रकार की सावधानी पूर्वक करें। इस प्रकार हम अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विषय के प्रति 
आपका घ्यान आकर्षित करते हैं। 

२१ जमीन के प्रश्न पर स्थायी समाधान और न्यायिक प्रणाली के शुल्क फे 
रूप में हमें राजस्व की बहुत बडी राशि खर्च करनी पडी है। परन्तु इसके परिणाम 
स्वरुप झगड़ों के पीछे होनेवाले व्यय की बचत हुई है। और बगाल और बिहार जैसे 
प्रान्तों में दीर्घ काल से शान्वि और उन्नति फा वातावरण स्थापित हुआ है और दगे 
आदि पर होने वाले व्यय का बोझ नहीं रहने से अब हम स्थानीय प्रजा के सहयोग की 
जाप कर सकेंगे। क्योंकि आज भी बहुत बडा कर्ज अवस्थित है। ऐसे दर्गों और झगडों 
के कारण ही व्यय करना पडा था जिसकी भरपाई के विषय में मई १७८८ में भेजे 
गए पत्र में लिखा है। आपने जो स्टेम्प ड्यूटी की व्यवस्था की है वह हमारी राजस्व 
आय में सुधार के लिए उचित मानी जाएगी। उस विषय में आपके दिनाक ८ अक्टूबर 


१५८ भारतीय परम्पद्ममें असहयोग 


१८०७ के राजस्व परामर्श पत्र में आपकी सन्तुष्ट परिलक्षित हो रही है। जीते गए 
जिन प्रार्तों में स्टेम्प पेपर जरूरी होने का (कानून) नहीं था। प्रान्तों में व्यक्ति के द्रारा 
कोरे कागज का उपयोग किए जाने के स्थान पर स्टैम्प युक्त कागज का उपयोग करता 

है तो उसकी अधिकृतता यढ जाती है। आय होती है यह असिरिक्त लाभ है। 

३५१ योर्ड का कोर्ट को पत्र 
इन्डिया ओफिस 
व्हाईट होल 
१५ जून १८१२ 
(साराश) 
मुझे कमिश्नर फॉर अफेर्स आँव्‌ इन्डिया का निर्देश है कि गगाल सीक्रेट रेवन्यू 
ड्राफ्ट २१८ सुधार और बदल के साथ वापस भेज दूँ। 
उनमें अधिकांश सुधार बोर्ड ने मौखिक रूप में किए हैं किन्तु कुछ के सदर्म में 
स्पटीकरण और विस्तार जरूरी है। पहला सुधार अनुच्छेद १८ से २० तथा अनुष्छेद 
२१ का कुछ अश निकाल देना है और अस्य चार को यदलना है जिस फे परिणाम 
स्वरूप कोर्ट ने बंगाल सरकार को विघार करने के लिए फहा है कि 'ख्यूटी का समग्र 
या अश पुन स्थापित हो सकता है” यह भाग निकल जाएगा। यह ख्यूटी जमीन सपधी 
निपटोरे करते समय निरस्त फर दी गई थी किन्तु सुधारित सिद्धाम्त के आधार पर 
फिर से लागू की गई। अन्त में गोर्ड देश के आन्तरिक सरफारी कस्टम को पूछता है 
कि टाउन ख्यूटी और आबफारी रेवन्यू जो वर्तमान में है बया वह पुरानी पसूली फा 
एक अश है अथवा उसकी शाखा ही है ? 


३५९२) 
फाईट होल 
१४ अफ्टूबर१८१२ 
महोदय 
मुझे कमिश्नर फॉर अफेयर्स व्‌ इन्डिया की ओर से ड्रापट न. २१८ आपको 
दिनाक १५ जून के पत्र के साथ भेजा गया था छसे वापस करने कै लिए बताया है। 


बोर्ड चाहता है कि उसमें फुछ परिवर्तन किया जाए। 
आपका आप्ञाफारी 


उहोन मुश 
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३५ (३) रामसे का पत्र 


मिं रामसे मि बुश को उनके गत दिनाक १८ के पत्र के लिए अभिवादन के 
साध ड्राफ्ट न २१८ वापस भेजते हैं। 


३५ (४) ग्रोर्ड का कोर्ट को पत्र 
व्हाईट होल 


२० अगस्त १८१२ 
महोदय 
मुझे कमिश्नर फोर अफेयर्स आँद्‌ इन्डिया की ओर से वापस भेजा हुआ ड्राफ्ट 
न २१८ की रसीद देने की सूचना है। और याद दिलाने को कहा है कि १५ जून को 
उसके साथ भेजा हुआ पत्र वापस नहीं किया गया है। 
थोस पर कर्टने 


३ ५ (५) कमिश्नर आँव्‌ इन्डिया का ईस्ट इन्डिया कम्पनी को लिखा 
बगाल से प्राप्त दिनांक १६-८-१८१२ का सीक्रेट रेवस्यू डिस्पेच में 
परिवर्तन संबधी पत्र 


इन्डिया ऑफिस 
व्हाईट हॉल 
९ सितम्बर १८१२ 
महोदय 


मुझे कमिश्नर फॉर अफेयर्स आँव्‌ इन्डिया ने बगाल सीक्रेट रेवन्यू ड्राफ्ट न 
२१८ सुधार और बोर्ड के अतिम अनुमोदन के साथ वापस भेजने के लिए सूचना दी 
है। इसमें अनके (सुधार) मौखिक हैं किन्तु अन्य कुछ में स्पष्टीकरण की विस्तृत 
जानकारी देना जरूरी है। 

पहला महृत्पूर्ण सुधार अनुच्छेद क्र ४-६ और ७ का अतिम कुछ अश 
अनुच्छेद ८-१० १२-२४८ र (छूट जाने) के सदर्भ में है। बोर्ड ने बगाल के रेवन्यू 
डिस्पेच दिनाक १४ दिसम्बर के क्रमानुसार यह अनुच्छेद छोड दिया है। किन्तु यह 
ड्राफ्ट तैयार होने के याद इस्लैप्ड में प्राप्त और मकान कर कोलकता शह्टर और उसके 
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उपनगरों के अतिरिक्त समग्र रूप से समाप्त करने के सुप्रीम गवर्नमेन्ट फे आशय की 
जानकारी मिली है। इस बोर्ड के अभिप्राय के अनुसार कर लागू करने से बनारस में 
जो कुछ हुआ उसकी कार्यवाही में गहरे उतरना जरूरी नहीं लगा। ज़रूरी होता सो 
इसमें और कई अनुच्छेद जरूरी हो जाते क्योंकि वे ऐसा ही मानते थे कि कर 
(महसूल) वसूल किया जा रहा है। 
बोर्ड ने अनुच्छेद १६ का अंतिम कुछ भाग भी निकाल दिया है. क्योंकि उसके 
बाद का अनुष्छेद निकाल कर नया अनुच्छेद ज्ञामिल किया है. जो अनुच्छेद १९ और 
२० से काटे गए भाग से कुछ आगे पीछे करने के गराबर हैं जो कर लगाते ही 
स्थानिक लोगों के प्रतिभाव और पूर्वग्रह के यारे में उल्लेख करता है। 
सैन्ट ज्योर्ज सरकार द्वारा बताए अनुसार कोर्ट की भावना समंधी अनुच्छेद १७ 
के साथ उनके अधीन इलाके में मकान कर से सम्बन्धित अनुच्छेद २१ के प्रारम्भिक 
भाग का क्रम आगे पीछे होने से फट गया है। 
पैरा १८ को छोड देने का बोर्स का फारण यह है कि (उसमें) मगाल सरफार 
को पूछा गया है कि ड्यूटी पूरी या फिर आंशिक रूप से पुनः शुरु की गई है या नहीं 
क्या यह वही ख्थूटी है जो उससे पूर्व जमीन के विवाद के निपटारे के रूप में वापस 
ली गई थीं। क्‍या उसमें से कुछ सुधारित सिद्धान्त प्रतिस्थापित किए गए थे 
(इत्यादि जानना चाहता हूँ)। योर्ड ने इसके लिए सरकार की आन्तरिक कस्टम ख्यूटी 
टाउन ख्यूटी और आबकारी राजस्व के बारे में जानकारी मागी थी। अनुच्छेद का शेप 
आग नया कर लगाने से संबंधित था जिसे परिष्छेद न २१ के अस में जोडा गया है। 
इसके अतिरिक्त बोर्ड ने एक और अनुच्छेद क्र २८ निरस्त करने का विधार 
किया है. जिससे विदेश में स्थित सरकार उस विषय में मुक्त रूप से निर्णय ले शके 
कि फाटकयदी फिर से शुरु की जाय या नहीं और उचित लगने पर ऐसा निर्णय ले 
सके। 
यगाल प्रेसिडेन्सी के अधीन प्रशासन को चलाने में बहुत प्यय होता है जिराके 
लिए कोर्ट ऑपू डायरेक्टर को अनुध्छेद हैयार फरना था वह सेयर झ्यूटी फे फारण 
से छूट गया था। बोर्ड ड्राफ्ट के अत में गवर्नर जनरल इन काउन्सिल का घ्यान 
आफर्षित करना है कि उसके लिए स्टैंप विनियम लाकर अतिरिक राजस्व आय 
विकसित करने की नीति परिच्छेद में मवाए अनुग्ञार अपनाई जा श़कशी है और पान 
तथा तम्याकू पर फर लगाया जा सकता है यह भी याद दिलाया गया। ये शौकिया 
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क्सतुएँ मानी जाती हैं अत उन पर समग्र प्रात गें आवश्यक कानून के साथ कुछ कर 
लगाने से राजस्व आय के लिए अच्छा स्रोत चनेगा। उस विषय पर बोर्ड फोर्ट सेन्ट 
ज्योर्ज की सरकार ने दिनाक २८ फरवरी १८१२ के रेवन्यू पत्र में जो अभिप्राय दिया 
है उस विषय में अधिक आत्मविश्वास के साथ अभिप्राय देता है कि ग्राम पट्टेदारी 
प्रणाली के अन्तर्गत माफी देने की अनिश्चितता का उल्लेख करना आवश्यक लगता था। 
चनका मानना था कि तत्काल आवश्यकता से प्रेरित होकर माफ की जानेवाली राशि 
भले कितनी भी हो उसकी तुलना में पान और तम्याकू की मिक्री के लिए लाइसेन्स की 
प्रथा पुन प्रस्थापित करने का अभिप्राय कर्नल मनरो का था यह बताकर उसे वसूलने 
से ऐसे समय समय पर दी जाने वाली मुक्ति राजस्व आय से अधिक हो सकती है। 
उन्होंने यथासमव शीघ्रता से उसे पुन लागू करने का अभिप्राय भी दिया है। 
आपका आज्ञाकारी 
विनम्र सेवक 
ड्यत्यू रामसे एस्क थोस पर कर्टने 


३ ६ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सीक्रेट ड्राफ्ट २१८ से 
बोर्ड आँव्‌ कमिश्नर द्वारा काटे गए दो अनुच्छेद 


२३-५-१८१२ 

समग्र विषय पर बहुत विमर्श एव गभीर विचार के बाद सब को विश्वास हो गया 

होगा कि हम मकान कर समाप्त करने की सूचना देना उचित मानते हैं किन्तु सभवत 
यह मानकर कि उससे यह्ठ भी भान लेने की गलती हो सकती है कि अपनी सरकार 
अशाति और विद्रोह्ठ की स्थिति के सामने झुक गई है और इससे स्थानीय लोगों को 
और अधिक छूट मागने की प्रेरणा मिल सकती है. हम कर विषयक पूरे सिद्धान्त को 
छोड़ने की स्थिति में आ सकते हैं। जिन वस्तुओं से स्थायी और अधिक कर मिल 
सकता है ऐसी वस्तुओं पर कर लगाने का एक विस्त्रेत ढाचा बना सकते हैं। यह छाचा 
ऐसा हो कि स्थानीय लोगों को अत्याचारी न लगे। हम आशा कर सकते हैं कि आपने 
जिन बदल के विषय में विचार किया था और जिस मकानकर के विरुद्ध शिकायत दूर 
करने की योजना कर रहे थे वह मकान कर आपके १२ फरवरी १८११ के पत्र के दिन 
से ही शातिपूर्ण रूप में चसूल किया जा रहा है। परन्तु यदि बदल नहीं किए जाते तो 
नह कर स्थानीय प्रजा में अत्यन्त विपरीत भाव और पूर्वग्रह निर्माण कर देता। और 
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भविष्य में अत्यधिक असन्तोष और सपर्प निर्माण कर देता। अतः आपने यथाशीपघ्र 
उसे घापस लेने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह काम सरकार की सत्ता के साथ बिना 
समझौता किए करना चाहिए। 


इस विदार से ही हमने अधिक स्पष्ट और सीधे आदेश नहीं दिए हैं. क्यों कि 
हम मानते हैं कि यह किस्सा ऐसा है जहा अधिकारियों का अभिप्राय जानने फे बाद 
उसका क्रियान्वयन भारत के स्थानीय प्रशासन की विवेकयुद्धि और अधिकार पर 
सौंपना 'चाहिए। 


३ ७ यगाल से प्राप्त गोपनीय ऐवन्यू पत्र 


२८०२-१८१५ 
(साराश) 

४ आपके उपर्युक्त पत्र में मान्ययर अदालत दो अलग अलग विघधार व्यक्त 
करना चाहते हैं ऐसा लगता है। एक हो १८१० में शुरू किए गए मकान कर विषयक 
आपकी भावना दर्ज करना जो (कर) अभी समाप्त हुआ हैं। दूसरा सार्वजनिक सोतों 
में सुधार लाने के लिए आपके स्थान पर जो उपाय किए गए उनको सूच्रित करना। 

५ आपके पूर्वोक्त मुद्दे में सरफार के किसी कदम का बचाव करना जसरी नहीं 
है फिर भी आप मान्यवर ने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं इस लिए हम अपने विधार 
आपके चिन्तन हेसु भेज देंगे। 

६ मफान कर अन्य कर के समान ही एक कर है. अधिक कुछ नहीं। इसलिए 
इस देश के निवासियों के किसी प्रस्थापित अधिकार का हनन उससे नहीं होता। 
इससे किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस महीं पहुंचती न इससे सार्वजनिक रुप 
से मुफसान होता है। हाँ नया कर लागू होने पर कुछ हलघल होती ही है किन्तु लोगों 
का अंसतोष किस रूप में प्रकट होगा उसकी पूर्वपारणा अथवा पूर्वानुमान करना सपव 
नहीं होता है। अथवा (संभवित) रोष की भावना किस सीमा तक व्यक्त होगी यह भी 
कहा महीं जा सकता। मकान कर के प्रति जो कुछ घटित हुआ उसका पूर्वानुमान 
किया नहीं जा सकता था। यह भी कहा जा सकता है कि विविध उपायों के दौरान 

अनुभव से समझ में आया कि उसके पीछे यह मनोमाव था कि लोगों दी अपनी 
सम्पत्ति सार्वजनिक (राज्यकी) सम्पत्ति में बदल रही है। परन्तु आप मान्ययर पटना 
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की सूचना से ही निश्चित करने के लिए पर्याप्त समर्थ हैं और न्‍्यायोचित निष्कर्ष पर 
आ सकते हैं कि इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। अत हम इस कर निवारण के 
औचित्य के सबंध में कोई टिप्पणी करने का विधार नहीं करते। इसके विपरीत हम 
मानते हैं कि कर समझदारीपूर्वक निरस्त किया गया है। यह कर विषयक मूल 
सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं था अथवा सार्वजनिक हित के सिद्धान्त के कारण से निरस्त 
नहीं किया गया था। ऐसी जानकारियों पर इस देश में सावधानीपूर्वक विचार करना 
पड़ेया क्यों कि उससे प्राप्त होनेवाला राजस्व जो वार्षिक लगभग तीन लाख रुपया 
अथवा उससे कुछ कम मिलने की घारणा थी यदि लोगों के इतने रोष के बाद प्राप्त 
होता वह रद करना उचित लगता है। 
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लेखक परिचय 


श्री धर्मपालजी का जन्म सन्‌ १९२२ में उच्र प्रदेश के मुझफ्फरनगरमें हुआ 
था। उनकी शिक्षा डी ए. वी कालेज लाहौर में हुई। १९३० में ८ वर्ष फी आयु मे 
उन्होंने पहली बार गांधीजी फो देखा । उसके एक ही वर्ष बाद सरदार भगतर्सिह एवं 
उनके साथियों की फासी दी गई। १९३० में ही वे अपने पिताजी के साथ लाहौर में 
कोंग्रेस के अखिल भारतीय सम्मेलन में गये थे। उस समय से लेकर आजन्म वे गाधीमक 
एवं गाधीमार्गी रहे। 
१९४० में १८ वर्ष की आयु में उन्होंने खादी पहनना शुरू किया। चरखे पर 
सूत कातना भी शुरू किया। १९४२ में भारत छोड़ो" आन्दोलन में भाग लिया। १९४४ 
में उनका परिचय मीराबहन के साथ हुआ। उनके साथ मिलकर रुड़की एव हरिद्वाए के 
यीच सामुदायिक गाँव के निर्माण का प्रयास किया। उस सामुदायिक गाँव का नाग था 
यापूप्राम' | आज भी बापूग्राम अस्तित्व में है। १९४९ में भारत का विभाजन हुआ। 
परिणाम स्वरूप भारत में जो शरणार्थी आये उनके पुनर्वसन के कार्य में भी उन्होंने भाग 
लिया। १९४९ में वे इम्लैण्ड इझ्तरायल और अन्य देशों की यात्रा पर गये। इन्नरायल 
जाकर वे वहाँ के सामुदायिक ग्राम के प्रयोग को जानना समझना चाहते थे। १९५० में वे 
भारत वापस आये। १९६४ तक दिल्ली में रहे। इस समयावधि में वे ॥35०थर७ण] 
एजणांओ३ #पघक्मा्॑४७ 0 रित्ाप्का 00/७0०9707/ (/४/४२०) के मन्त्री के रूप में 
कार्यरत रहे। अवार्य की सस्थापक अध्यक्षा श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय थीं परंतु 
कुछ ही समय में श्री जयप्रकाश नारायण उसके अध्यक्ष बने और १९७५ तक बने रहे। 
१९६४-६५ में श्री घर्मणालजी आल इण्िया पचायत्त परिषद के शोध विभाग के 
निदेशक रहे। १९६६ में लन्दन गये। १९८२ तक लन्दन में रहे। इन अठारष वर्षो में 
भारत आते जाते रहे। १९८२ से १९८७ सेवाग्राम (वर्धा महाराष्ट्र) में रहे। उस दौरान 
चैन्नई आते जाते रहे। १९८७ के बाद फिर लन्‍्दन गये। १९९३ से जीवन के अन्त तक 
सेवाग्राम वर्घा में रहे। 
१९४६९ में उनका विवाह अंग्रेज युवति फिलिस से हुआ। फिलिस लन्दन मेँ 
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गापूगाम में दिल्ली में सेवाग्राम में उनके साथ रहीं। १९८६ में उनका स्वर्गवास हुआ। 
उनकी स्मृति में वाराणसी में मानव सेवा केन्द्र के तत्तावधान में बालिकाओं के समग्र 
विकास का केन्द्र चल रहा है। धर्मपालजी एवं फिलिस के एक पुत्र एवं दो पुत्रिया हैं। पुत्र 
डेविड लन्दन में व्यवसायी है पुत्री रोझविता लन्‍्दन में अध्यापक है और दूसरी पुत्री 
गीता धर्मपाल हाईडलबर्ग विबविद्यालय जर्मनी में इतिहास विषय की अध्यापक है। 
धर्मपालजी अध्ययनशील थे घिन्तक थे बुद्धि प्रामाण्यवादी थे। परिश्रमी 
शोघकर्ता धे। अभिलेख प्राप्त करमे के लिये प्रतिदिन यारह चौदह घण्टे लिखकर लन्‍्दन 
तेथा भारत के अन्यान्य महानगरों के अभिलेखागारों में ैठकर नकल उतारने का कार्य 
सन्होंने किया। उस सामग्री का सकलन किया निष्कर्ष निकाले। १८ वीं एव १९ वीं 
शताय्दी के भारत के विषय में अनुसन्धान कर के लेख लिखे भाषण किये पुस्तकें 
लिखीं। 
उनका यह अध्ययन चिन्तन अनुसन्धान विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने 
के लिये या विद्वता के लिये प्रतिष्ठा पद या धन प्राप्त करने के लिये नहीं था। भारत की 
जीवन दृष्टि जीवन शैली जीवन कौशल जीवन रचना का परिचय प्राप्त करने के लिये 
भारत को ठीक से समझने के लिये समृद्ध सुसस्कृत भारत को अग्नेजों ने फैसे तोडा 
उसकी प्रक्रिया जानने के लिये भारत कैसे गुलाम बन गया इसका विश्लेषण करने के 
लिये और अब उस गुलामी से मुक्ति पाने का मार्ग दूडने के लिये यह अध्ययन था। 
जितना मूल्य अध्ययन का है उससे भी कहीं अधिक मूल्य उसके उद्देश्य का है। 
श्री जयप्रकाश नारायण श्री राम मनोहर लोहिया श्री कमलादेवी घट्टोपाध्याय 
श्री मीराबहन उनके मित्र एवं मार्गदर्शक हैं। गाधीजी उनकी दृष्टि में अवतार पुरुष हैं। ये 
अन्तर्बाह्म गांधीभक्त हैं. फिर भी जाग्रत एवं विवेकपूर्ण विश्लेषक एवं आलोचक भी हैं। वे 
गाधीभक्त होने पर भी गाघीवादियों की आलोचना भी कर सकते हैं। 
इस ग्रन्थश्रेणी में प्रकाशित पुस्तकें १९७१ से २००३ सक की समयावधि में 
लिखी गई हैं। विद्वजगत में उनका यथेष्ट स्वागत हुआ है। उससे व्यापक प्रभाव भी 
निर्माण हुआ है। 
भूल पुस्तकें अग्रेजी में हैं। अभी ये हिन्दी में प्रकाशित हो रष्टी हैं। भारत की 
अन्यान्य भाषाओं में जब उनका अनुवाद होगा सब पौद्धिक जगत में पड़ी भारी हलचल 
पैदा होगी। 
२४ अक्टूबर २००६ को सेवाग्राम में ही ८४ वर्ष की आयु में उनका 
स्वर्गवास हुआ। 


